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 a  ea  ed  reed

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.

 Speaker
 in  the  Chair

 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 केन्द्रीय  राज  सहायता  के  लिए  क्षेत्रों  का  पुरर्सोभांकस

 *  2386.  श्री  प्रण्णासाहिब  गोटखिंडे  :  कया  उद्योग  श्र  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कप

 करेंगे कि

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  15  प्रतिशत  केन्द्रीय
 राज  सहायता के  लिए

 पात्र  क्षेत्रों  का  सीमांकन  करने  का  wae  किया  ग्रोवर

 यदि  तो  क्या  उनका  मंत्रालय  समूचे  विकास  केन्द्र  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय

 राज  सहायता  योजना  के  कार्यकरण  का  पूर्वावलोकन  कर  रहा  है
 ?

 उद्योग  श्र  नागरिक  git  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  पी०  जी  हाँ  ।

 चने  हुए  पिछड़े  क्षेत्रो ंमें  राज  सहायता  योजनाओं  के  प्रभाव  की  संवीक्षा की

 जा  रही  ।
 इसके  पूर्ण  हो  जाने  के  पश्चात्‌  ही  विकास  केन्द्र  के  सुझावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पिछड़े

 क्षेत्रों  की  विकास  नीति  पर  अंतिम  निर्णय  लिया  जायेगा  |

 श्री  भ्रण्णासाहिब  गोर्टाखिडे  हां  तक  राज्यो ंके  पिछड़े  ate  act  विकसित  क्षेत्रो

 में  उद्योग  स्थापित  करने  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकारों  ने  योजना  आयोग  द्वारा  निर्धारित  मानदंड

 तथा  प्राप्त  हु  ए  अनुभव  के  अ्रतुसार  राज्य  के  प्रत्येक  ग्रुप-विकसित  ale  पिछड़े  क्षेत्र  में  विकास

 केन्द्रों  की  प्रगति  के  लिए  विकास  केन्द्र  दृष्टिकोण  mary  का  सुझाव  दिया है  ।  क्या  मैं

 जान
 सकता  हूं

 कि  समग्र  रूप  से  समीक्षा का  कार्य  आरम्भ कर  गया  है  कौर  यदि  तो  यह

 कार्य  कब  तक  पुरा  हो  जायेगा ?
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 sit ए०  पी०  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  महाराष्ट्र  सरकार  के  उद्योग

 श्री  पी०  सी०  नायक  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  की  स्थापना  की  गई  ।  समिति  का  प्रतिवेदन

 तथा  मंत्रालय  द्वारा  की  मई  समीक्षा  शीघ्र ही  उपलब्ध  हो  जायेगी  ।  समिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त

 हो  जाने  पर  योजना  झ्रायोग  तथा  वित्त  मंत्रालय  के  साथ  दत्त  प्रशन  पर  विचार  विमर्श  किया

 जायेगा  ।  चूंकि  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  इसे  भ्रनुमोदित  किया  गया  aa:  कोई  अंतिम

 निर्णय  लेने  से  पुर्व  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  से  भी  परामशं  किया  जायेगा  |

 श्री  अ्रण्णासाहिब  melas  :  इसमें  कितना
 समय  लगेगा  ?

 श्रेय  महोदय  :  उन्होंने  बताया  है  शीघ्र  ।

 ड
 e

 की श्री  श्रण्णासाहिब  गोट खि डे  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  एस०  एस०  भाई

 बैठक  में  हुई  बातचीत  की  कौर  दिलाना  चाहता  हूं  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  कि  ग्रामीण  तथा

 पिछड़  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार  की  ऐसी  योजना  है  कि

 नगरों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  बढ़ावा न  दिया  जाये  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  कुछ  ऐसे  जिले

 हैं जो  पिछड़  जिले  घोषित  नहीं  किये  गए  हैं  ।  उनमें  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जो  पिछड़े  हुए  हैं  ।  कहा

 गया  है  कि  सभी  तथाकथित  पिछड़े  क्षेत्र  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  भ्रपेक्षित  आधार-भूत  सुविधाओं

 से  पुर्णतया  विहीन  नहीं  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  नीति

 पर  निर्णय  लेते  हुए  उनका  विशेष  पहल  ध्यान  में  रखा  जायेगा  श्र  कया  उन  क्षेत्रों  में
 विशेषकर

 सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  जहां  विकास  की  पूरी  संभावना  है  कौर  जहां  आधार-भूत  ढांचा  उपलब्ध  उद्योग

 स्थापित  किए  जायेंगे  ।  जिले  को  एक  इकाई  लेने  की  बजाय  क्या  एक  तहसील  को  एकक  माना

 जायेगा  ?

 श्री Uo  पी०  मैंने  अपने  उत्तर  में  पहले  बता  दिया  है  कि  पिछडे  क्षेत्रों  के
 विकास

 के  लिए  नायक  समिति  के  प्रतिवेदन  की  सभी  बातों  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  चाहे  वे  क्षेत्र  विकसित

 या  विकासशील  राज्यों  में  हों  ।  इन  सब  बातों  पर  विचार  करके  निर्णय  किया  जायेगा  ।

 Shri  Nawal  Kishore  Singh  :  Iam  glad  that  the  Government  are  considering  a  new
 strategy  for  the  development  of  backward  ‘areas  Government  have  a  scheme  of  developing
 growth  centre  and  at  the  same  time  theyare  developing  marketing  yard.  I  want  toknow_  whe-
 ther  Government  while  considering  a  new  approach  will  keep  in  view  that  the  growth  Centres
 would  be  set  up  at  those  places  where  marketing  Centres  are  beirg  set  up  with  the  help  of
 World  Bank  Loan  and  this  capital  subsidy  willbe  granted  to  those  areas  only,  so  that  that
 area  could  be  developed  fully  and  new  opportunities  ofemployment  ard  other  facilities  could
 be  created.

 Shri  A.  P.  Sharma:  Yes  Sir.  The  State  Governments  have  also  been  asked  to
 give  their  opinion  in  this  re  gard.  Marketing  Centres  are  recessaty  for  smal)  scale  products too  and  we  are  trying  to  do  50

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  ;  The  Hon.  Minister  has  just  now  stated  that  Govern-
 ment  are  paying  special  attention  to  t  he  development  of  industries  in  backward  areas.  But
 it  has  beeh  seen  that  no  industr  y  has  been  set  upin  any  such  districtin  the  Country  which  has
 been  declared  backwa
 I  want  to  know  wheth

 td.  Icansa  ythat  in  my  area  noindustry  has  been  set  up.  Therefore

 Licences  should  be  is
 er  Government  are  going  to  make  any  change  in  their  licensing  policy.

 sued  only  to  those  indastrialists  who  are  prepared  to  set  up  industries in  backward  areas  and  not  in  those  areas  which  are  already  industrially  developed.

 उद्योग  शौर  नागरिक  पूति  मंत्री  टी०  ए०  :  हमने  देखा है  कि  कई  जिलों  को

 पिछड़ा  जिला  घोषित  तो  कर  दिया  गया  किन्तु  इसके  अलावा  उनके  विकास  के  लिए  और  कुछ  नहीं
 लिया  गया  ।  पिछड़े  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  आवश्यक  सभी  बातें  विचाराधीन  हैं  श्र

 2
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 ee  a

 मुझे  तराशा है
 कि  हम  शीघ्र  ही  पिछड़े  क्षेत्रों

 के
 विकास  aa  अधिक

 ध्यान  देने
 के  लिए

 प्रस्ताव  लेकर  अलग  ।  यदि  आवश्यक  समझा गया  तो  लाइसेंस  देने की  नीति  में
 भी  परिवतंन  किया

 जा  सकता है

 am  निर्माण  एककों  में  क्षमता  का  उपयोग

 *  288:  श्री  एस०  एन०  fag  देव  :  उपयोग  शौर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 वैगन  निर्माण  एककों  में  कलाम  की  गति  धीमी  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 सरकार  ने  वैगन  एककों  में  क्षमता  का  पुरा  उपयोग  करने  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  कायंवाही  की

 इस  कार्यवाही  के  क्या  परिणाम  निकले  हैँ  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पुत  मंत्री  टी०  ए०  :  तथा  अलाभकारी

 क्षमता  का  न्यून  कुछ  हिस्से  पुर्जों  की  सप्लाई  में  प्र समानता  ate  परिणामस्वरूप

 कार्य संचालन  पूंजी  की  कमी  के  कारण  मुख्य  रूप  से  वैगन  निर्माण  एककों  में  पर्याप्त  प्रगति  नहीं

 हुई  है  ।  सरकार  इस  बात  का  सुनिश्चय  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  कि  उद्योग  के  पास

 देशों  का  स्तर  न्यूनतम  निर्वाह  स्तर  तक  रखा  जाये  कौर  इनमें  धीरे-धीरे  उस  स्तर  तक  वृद्धि  की  जाये

 जिस  स्तर  तक  कार्य संचालन  जीवन क्षम  होगा  ।  सरकार  वैगनों  के  मूल्यों  को  युक्तिपूर्ण  बनाने  की

 कोशिश  भी  कर  रही  है  \  अधिष्ठापित  क्षमता  का  ait  अधिक  उपयोग  करने  के  लिए  वेतन

 एकक  moa  उत्पादन  में  विविधता  लाने  की  कोशिश  भी  कर  रहे  हैं  ।  इन  उपायों के  परिणामस्वरूप

 1975-76  के  प्रथम  नौ  महीनों  में  1974-75  की  इसी  ate की  तुलना में  वैगनों  के  उत्पादन  में

 वृद्धि  हुई  है  ।  विविधीकरण  के  परिणामस्वरूप  अधिष्ठापित  क्षमता  की  तुलना  में  वैगन  क्र या देशों

 में  कमी  होने  के  बावजूद  वैगन  एकक  स्वयं  को  कामयाब  बनाए  में  भी  समय  हैं  यद्यपि  उन्हें
 | एसा  करने  में  बहुत  कठिनाई  हो  रही  है

 श  गना  कौर  कोचों  के  लिए  निर्यात  क्रयादेश  प्राप्त  करने  हेतु  कठिन  प्रयत्न  ५५ किये  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  एस०  एन०  fag  देव  :  निस्संदेह  सरकार  ने  बैगन  निर्माण  एककों  में  प्रयुक्त  क्षमता

 को  उपयोग  में  लाने  के  लिए  कुछ  कार्यवाही  की  हैं  किन्तु  जब  तक  की  उपलब्धि  संतोषजनक  है  ।

 यदि  हम  हाल  के
 वर्षों  में इन  एककों के  उत्पादन  के  श्रांकड़ों की तुलना की  तुलना  1966 से  पहले के  aint

 के
 साथ  करें

 तो
 हमें  पता  चल  जायेगा

 ।
 1966

 के
 बाद  इनके  उत्पादन  में  गिरावट  आरम्भ हो  गई  ।

 इसके  फलस्वरूप  कुछ  एकक  बन्द  हो  कुछ  बन्द  होने  वाले  हैं  ae  कुछ  भ्र पनी  निर्धारित  क्षमता  से

 बहुत  कम  क्षमता  का  उपयोग  कर
 र हे  हैं  ग्रोवर  उन्हें  भारी  वित्तीय  हानि  हो  रही  ।  मैं  माननीय

 मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हुं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  क्या  ठोस  कदम  उठा  रहे  हैं  ताकि  ये  एकक  प्रगति

 पूरी  क्षमता  से  उत्पादन  करें  कौर  बड़ी  संख्या  में  लोगों  की  छंटनी  होने  से  रोका  जा  सके  ।

 श्री  fo  ए०  पाई  :  श्रीमान्‌  1958  तक  हमने  सभीਂ  वैगनों  का  किया  था  ।  जब  देश

 में  वैगन  उद्योग  की  स्थापना  हुई  तो  उसकी  निर्धारित  क्षमता  31,000  वैगन  प्रति  वर्ष  थी  ।  मुझे

 तराशा  है  कि  इन  तमाम  वर्षों  में  वैगनों  करा  आयात  न  करने  से  देश  को  950  करोड़ रुपये  की  मुद्रा

 की  बचत  हुई  होगी  ।  चूंकि  एकाधिकारी  खरीददार  केवल  रेलवे  है  अतः  रेलवे  की  जरुरतें  विभिन्न
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 प्रकार  रही  हैं  जो  कि  उनके  वित्तीय  संसाधनों  पर  fates  इस  समय  हमारे  वेतन  उद्योग  की

 क्षमता का  केवल  33  प्रतिशत  तक  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  यद्यपि हम  निर्यात करने  के  लिये

 mean  लेने  का  प्रयास कर  रहे  फिर  भी  यह  ara  काय  नहीं  है  ।  क्योंकि  भारत  से  भाड़ा

 प्रभार  बहुत  ज्यादा  ।  इन  परिस्थितियों  में  चूंकि  अधिकांश  वैगन  एकक  सरकारी  क्षेत्र  में  है  भरत

 हम  अधिकतम  area  प्राप्त  करने  और  पुरी  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिये  रेलवे  के  साथ  समन्वय

 स्थापित  करने  का  प्रयास कर  रहे  हैं  प्रो  हमारे पास  जो  अतिरिक्त  क्षमता  है  उससे  उत्पादन

 कार्यों  में  लगाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  एस०  एन०  fag  देव  :  जहां  तक  मैं  जानता हूं  सरकार  ने  वर्तमान  कठिनाई  को  दूर  करने

 कौर  बैंगन  निर्माण  एककों  की  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लियेਂ  यूगोस्लाविया  ale  पोलैंड  जसे

 देशों  को  वैगनों की  सप्लाई  के  लिये  करार  किये  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हं  कि  इन  करारों के  क्या

 निष्कर्ष  निकले  हैं  ।  क्या  ये  करार  कार्यान्वित  कर  दिये  गये  हैं  प्रौढ़  क्या  इन  करारों  से  कुछ  लाभ  दुआ

 है
 ?

 कुछ  समाचारपत्न ो ंसे  पता  चला  है  कि  लाभ  के  बजाय  हमें  भारी  arr  gare  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  कीਂ  सौदेबाजी  क्यों  की  गयी  है  शौर  anal  कीਂ  सप्लाई  हमारे

 लिये  क्यों  ग्र लाभप्रद  रही  है  ale  वैगन  विदेशों  को  लाभ  कमाने  के  लिये  सप्लाई क्यों  नहीं  किये  जाते  ?

 इन  एककों  को  कितने  रुपये  की  हानि  हुई  है
 ?

 श्री  टी०  ए०  पाई  :  पोलें  को  वैगन  सप्लाई  करने  करार  पुरा  कर  लिया  गया  है  ।

 फ्लाविया  को  वैगन  सप्लाई  करने  में  कुछ  कठिनाई  उत्पन्न  हो  गयी  है  क्योंकि  उस  समय  पश्चिम  बंगाल

 जहां  अधिकांश एकक  स्थापित  बिजली  at  कमी हो  गयीਂ  थी  ।  इन  सब  कारणों से  हम  करार

 को  पुरा  नहीं  कर  पाये  ।  हमने  यूगोस्लाविया  से  बातचीत  की  है  कि  भ्र पने  क्र यादेश  वापस  ले  लें  क्योंकि

 उन्हें  वैगन  निर्यात  करने  से  हमें  भारी  हानि  उठानी  पड़ेगी  |  हम  इन  देशों  को  रद  करवाने  में  काफी

 सफल हो  गये  हैं  ।  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  तथा  ग्रतीत  के  श्रनभव  को  नजर  रखते

 हुए  हम  तब  तक  ब्रेकरों  का  निर्यात  नहीं  कर  सकते  जब  तक  कि  इन  सब  बातों  पर  भविष्य में  विचार

 a  क्या  जाये  |

 श्री  रास्  सहाय  पाण्डेय  :  यह  बहुत  ही  खुशी का  समाचार है  ।

 )

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  हमने  वैगनों  का  प्रख्यात  बन्द  कर  fears  ।

 को  alo  ए०  मैं  कहू  रहा  था  कि  1958  तक  हम  वैगनों  का  आयात  करते  थे  किर

 बता तो  हम  स्वयं  उनका  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।

 att  रास  सहाय  पाण्डेय  :  जिम  देशों  का  उन्होंने  उल्लेख  किया  है  उनके  अ्रतिरिक्त  सोवियत
 संघ  सहित  कितने  seq  देशों  ने  वैगनों  के  लिये  क्रयादेश  दिये  हैं  झ्र ौर  सप्लाई  की  क्या  स्थिति  ?

 श्री  ठी०  ए०  पाई :  हमने  अब  तक  केवल  पुर्व  श्रफ़ीकी  यूगोस्लाविया
 शर  मलेशिया  को  वैगनों  की  सप्लाई  की  है  |  हमने  ग्न्य  किसी  देश  से  कोई  क्रयादेश  प्राप्त

 नहीं  किया  ।  यद्यपि  श्री  श्रीजी
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 नेशिया  शादी  को  हमने  प्रस्ताव  भेजे  हैं  रोक  उन  पर  बातचीत  भी  हो  रही  है  ।  जहां  तक  लागत

 का  सम्बन्ध  हम  वैगन  बनाने  में  सक्षम  है  क्योंकि  इसके  लिए  हमारे  पास  क्षमता  उपलब्ध  किन्तु

 भाड़ा  प्रभार  करभी  कभी  वैगनों  की  लागत  से  ग्रसित  हो  जाता है  ।

 जो  इकजोत  गुप्त
 :  इसी  विषय  पर  इसी  तरह  का  एक  प्रश्न  कल  रेल  मंत्री  से  wt  पूछा  गया

 था  ।  जहां  तक  मैं  समझ  पाया हूं  रेल  मंत्रालय  शिकायत  करता  है  कि  क्षमता  का  कम  उपयोग

 किए  जाने  के  बावजूद  भी  वे  यह  महसूस  करते  हैं  कि  उन्होंने  वैगन  निर्माता  एककों  को  जो
 आदेश  दिए

 उन्हें  समय  पर  पूरा  नहीं  फिया  जा  रहा  ।  उनके  पास  a  पुराने  आदेश  पड़े  हुए  हैं  कौर

 इसलिए  रेल  मंत्रालय  का  विचार  2  कि  जब  तक  पिछले  ग्रा देशों  को  qu  नहीं  कर  लिया  जाता  तब

 तक  अतिरिक्त aaa  देने  की  कोई  आवश्यकता नहीं  है  ।  यदि  मैं  ठीक  समझ  पाया  हूं
 तो

 क्या

 यह  उत्तर  उद्योग  मंत्री  द्वारा दिए  गए  उत्तर  से  विपरीत नहीं  है  ?  उनका  कहना  है  कि  कम  क्षमता

 का  उपयोग  किया  जा  रहा  दै  ।  मैं  उनसे  जानना  चाहता  हुं  कि  वास्तव  में  स्थिति  क्या  है
 ?  क्या

 यह  सही  है
 कि  ott बड़ी  संख्या  में  पुराने  कर यादेश  निलम्बित  पड़े  हुए  हैं

 ?

 दूसरे  कुछ  सयम  पहले  एक  प्रस्ताव था  ate  सभा  में  भी  यह  कहा  गया  था  कि  सभी  वेतन

 निर्माता  एककों  को  एक  निगम  में  समन्वित  कर  दिया  जायेगा  ताकि  ये  क्रयादेश  सभी  एककों  में  समान

 रूप
 से  वितरित किए  जा  सकें  ।  किन्तु  इस  बारे  पेट्रोल  कुछ  पता  नहीं  चल  रहा  ।  उस  प्रस्ताव

 का  क्या  eat  है  ?

 श्र
 टी०  ५  यह  सही  है  कि  वैगन  निर्माण  उद्योग  में  14,000  वैगनों के  क्रयादेश

 निलंबित  पड़े  हुए  हैं जिसके लिए  tad ने  1972-73  में  एक  mam  दिया  था  ।  fara  रेलवे  बढ़ी  हुई

 लागत  देने  के  लिए  राजी  नहीं  ।  हम  उनके  साथ  बातचीत  कर  रहे  जब तक  यह

 उचित  नहीं  हो  जाता कि  हमें  घाटा  नहीं  होगा  aa  तक  कौर  क्रयादेश  देने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 यह
 सही  है

 कि
 ये

 एकक
 सरकारी  क्षेत्र  में  ले  लिये  ad  हैँ  किन्तु  हम  उन्हें  घाटे  में  नहीं  चला

 apa

 हम  रेल  मंत्रालय  के  साथ  बातचीत  कर  रहे  हैं
 ।

 कुछ  छोटे  छोटे  मतभेद  हैं  ate  मुझे  है  कि  वे
 दूर  कर

 लिए  जायेंगे
 ।  इस

 बीच  हम  वैगनों  का  निर्माण  रोक  नहीं  रहे  हैं
 ।

 जहाँ  तक  माननीय  सदस्य  द्वारा  पूछे  गए  दूसरे  प्रश्न  का  सम्बन्ध  बैगन  इंडिया  का  गठन

 कर  लिया  गया  है  ।  यह  सभी  वैगन  निर्माता  एककों  का  पर्यवेक्षण  करता  है  ।  क्योंकि  ग्रधिकांश
 बैगन  निर्माता  एककों  को  oer  प्रकार  की  वस्तुओं  के  निर्माण  का  कार्प  भी  करना  होता  ६2 1२ ह

 उन्हें  समन्वित  नहीं  किया  जा  सकता  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  हमारा  एक  वैगन  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  है
 वह  क्रयादेश  देने  कौर  वैगनों  की  सप्लाई  का  काम  भी  करता  है  ।

 विद्युत  के  वितरण  के  लिए  केन्द्रीय  विद्या  प्राधिकरण  में

 एक  पाक  एकक  को  स्थापना

 *289.  श्री के०  एस०  मधुकर
 :

 उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  विद्युत  के  वितरण  के  लिए कि  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  में  एक  पृथक  एकक
 स्थापित  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  रूप-रेखा  क्या  है
 ?

 च  वक rof.
 (b)  A  statementis  laid  on  the  Table  of  the  House.

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (1  Sidheshwar  Prasad)  :
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 STATEMENT

 (a)&(b)  A  separate  organisation  has  recertly  beer  created  in  the  Centre]  Electricity
 Authority  for  undertaking  power  system  studies.and  framing  guidelines  fo!  system  planning

 in  respect  ofthe  transmission  net  work.  This  organisation  would  plan  fo1the  operation  of  the

 regional  grid  system  and  regional  Joad  despatch  stations  and  would  play  ar  important  rele
 in  guiding  the  working  of  the  Regional  Electricity  Boards.  This  power  systems  organisation
 is  proposed  to  be  further  strengthered  in  a  phased  manner  to  undertake  studies  on  high
 voltage  transmission  systems  and  distribution  planring.

 Shri  K.  M.  Madhukar  :  Mr.  Speaker,  Sir  I  have  asked  whether  Goverrmnt  have  a

 proposal  under  consideration  to  set  up  a  separate  uritin  Certral  Electricity  Authority  for  power
 wart  to distribution  the  hon.  Minister  has  replied  that  it  willbe  dore  in  a  phased  marrer.

 know  it  clearly  whetherthe  Ministry  considers  it  necessary  to  set  upa  separate  urit  in  Certral
 Electricity  Authority  for  power  so,  the  reasor.s  for  not  settit  g  up  this  unit.

 Prof.  Siddheshwar  Prasad:  वा  has  been  stated  in  the  Statemert  laid  on  the  table  of
 the  House  that  we  do  consider  it  necessary  to  set  u  sucha  uit  ard  aseparate  organisatior.  has
 recently  been  created  in  the  Central  Electricity  Aut  h  ority.  A  member  -has  beer  appointed  to
 look  after  the  distribution  side.

 Shri  K.  M.  Madhukar  :  The  hon.  Minister  has  stated:

 power  systems  Organisation  is  proposd  to  be  further  strer.gthred  ir  a  phased
 want  to  know  whether  there  is  any  time  limit  for  phased  merner  or  this

 phased  manner  will  continue  for  indefinite  period.

 Prof.  Sidhheshwar  Prasad:  In  January  1975  a  member  was  appointed  in  the  Central
 Electricity  Authority  to  study  the  plan  for  National  grid.  The  work  has  already  beer  started
 in  this  regard.

 So  far  as  the  question  ofsettirg  up  gridin  the  Statesis  corcerred  a  lot  of  progress  has
 been  made.  But  as  forthe  question  of  setting  up  a  Natioral  grid  is  corcerned  it  will  take
 quite  some  time  because  the  member  has  recently  started  the  study  in  this  regard.  Therefore
 itis  very  difficult  to  say  anything  about  the  date  by  which  it  willbe  completed.  However,
 rapid  progressis  being  made  in  this  direction.

 श्री  नवल  किशोर  सिह  विवरण  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  प्रणालीਂ  का  अध्ययन

 करने  के  लिए  att  पारेषण  व्यवस्थाः  के  संबंध  में  प्रणाली  की  योजना  बनाने  हेतु  मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 बनाने  के  लिए  केन्द्रीय  बिजलीਂ  प्राधिकरण  में  हाल  ही  में  एक  पाक  संगठन  बनाया  गया  1"  मैं  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कुछ  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित  किए  गए  हैं  यदि  नो  बह  क्या  हैं

 झ्र ौर  कब  तक  वह  राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  पास  भेजे  गए  थे  ?

 प्रो०  सिद्धपुर  प्रसाद  :  यह  म्गगंदर्शी  सिद्धान्त  राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  पास  भेजे  गए  हैं  कौर

 राज्य  विद्युत  बोड़ें  के  सदस्य  के  कुछ  कार्य  निम्न  हैं  (1)  बिजली  के  श्रत्तप्रदेशीय  श्रत्तरण  तथा  राज्यों  शौर

 ata  प्रणालियों  में  समेकित  सहयोग  हेतु  मानदंड  निर्धारित  करना  तथा  मार्गदर्शी  शिद्दत  जारी  करना

 तथा  इस  उद्देश्य  के  लिए  राज्य  विद्युत  ate  का  सदस्य  सभी  विद्युत  बोर्डों  तथा  क्षेत्रीय  भार  पारेषण  करने

 वाले  विभिन्न  केन्द्रों  का  प्रभारी  (2)  राष्ट्रीय  विद्युत  नीति  तथा  श्रखिल  भारतीय  fret  के

 समेकित  कार्यक्रम  के  भ्रनुरूप  देश  में  अपेक्षित  मुख्य  शोषण  व्यवस्था  की  योजना  (  3)  ग्रामीण

 (4)  प्रणाली  से  होने  वाली  हानि  में  (5)  विभिन्न  प्रणालियों  में  भार  प्रतिबंधों  को

 कम  करने  के  उपायों  की  योजना  तथा  क्रियान्वयन  इत्यादि  |

 श्री  पी०  गंगादेव  :  अधिकांश  राज्य  विद्युत  बोर्डों  में  प्रशिक्षित  अधिकारियों  की  कमी  है  जिसके

 कारण  विभिन्न  बिजली  घरों  का  प्रबंध  तथा  रखरखाव  उचित  ढंग  से  नहीं  हो  रहा  ।  इन  बिजली

 घरों  की  स्थिति  कभी  भी  काफी  शोचनीय  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इनके  बेहतर  कार्यचालन  तथा

 6



 हैं
 1897  मौखिक  उत्तर

 विद्यमान  तकनीकी  दक्षता  में  सुधार  हेतू  सरकार  द्वारा  आपरेटरों  तथा  इंजीनियरों  इत्यादि  के  लिए  देश

 में  ग्रसित  शिक्षण  केन्द्र  थापित  करने  दो  बारे  में  क्या  कार्यवाह  की  जा  रही  है  ।

 प्रो०  सिद्धेश्वर  प्रसाद :  देश  में  ऐसे  दो  प्रशिक्षण  केन्द्र  पहने  से  ही  हज़ारों  हमने दो  भ्र ौर

 केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का  facia  है  जहां  उन  इंजीनियरों  जोकि  पारेषण  तथा  बिजली

 धरों  के  निर्माण  wie  संचालन  में  लगे  हुए  प्रशिक्षण  दिया
 जाएगा

 ।  राज्य  सरकारों  की  प्रतिक्रिया

 पक्ष  में  है  ।

 श्री  भागवत  झा  अज़ाद  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दी  गई  सभी  areal  ग्रोवर  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों

 के  बावजूद  भी  यह  स्पष्ट  नहीं  कि  सरकार  बिहार  जैसे  पिछड़े  राज्यों  में  प्र संतुलन  दूर  करने  के

 जहां कि  जितनी  भी  ऊर्जा  पैदा  होती  है  वितरण  सुविधाओं  के  प्रभाव  में  नहीं  हो

 FAT  कार्यवाही  करेगी  ।  सरकार  इस  समस्या  का  समाधान  किस  प्रकार  करेगी  ।

 प्रो०  सिद्धपुर  प्रसाद  :  बिहार  जैसे  पिछड़े  राज्यों  की  झ्रोर  हमने  विशेष  ध्यान  दिया  है  ।

 कमियों  के  कारणों  की  जांच  हेतु  एक  समिति  की  नियुक्ति  की  गई  थी  ।  समिति  ने  aoa  प्रतिवेदन

 दे  दिया  है  शौर  हमने  बिहार  सरकार  तथा  बिहार  राज्य  विद्युत  ate  को  उचित  कार्यवाही  करने  को

 कहा  है  ताकि  इन  उपायों  को  लागू  किया  जा  सके  ।

 शो  प्रबोध  चन्द्र  :  तै  यह  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  सरकार  का  विचार  बिजलीਂ  उत्पादन के

 कार्यों  को  राज्य  सरकारों  से  लेकर  केन्द्र
 के  हाथ  मे  देने  का  क्योंकि  राज्यों  में  छोटे  छोटे

 मतभेदों  के  कारण  बहुद्देशीय  पन-विजयी  योजनाओं  को  क्रियान्वित  करने  में  विलम्ब  ent  है  शर

 परिणाम-स्वरूप  मूल्यों  में  तिगुनी  वृद्धि  हुई  है  ।  यदि  श्राप  मूल्यों  की  तुलना  करे  तो  आपको  यह  बात

 स्पष्ट  हो  जायेगी  |

 ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  बिजली  के  संदर्भ  में  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  बीच  समूची
 व्याकरण  प्रणाली  में  यह  बहुत  बड़ा  परिवर्तन  होगा  |  मुझे  लगता  है  कि  राज्य  भी  इस  पर  विचार  करने

 के  लिए  तैयार  नहीं
 शौर

 मैं  यह
 भी  नहीं  जानता

 कि  क्या  जनमत  इस  बात  इसके  पक्ष  में  है  या  नहीं  हम
 प्रत्येक  क्षेत्र  में  केन्द्र  दारा  उत्पादित  की  जाने  बाली  बिजली  का  झ्रनुपात  बढ़ा  रहे  हैं  ताल  हम  उस  क्षेत्र

 में  बिजली  के  समुचित  वितरण  श्र  उसके  श्रस्तरण  के  बारे  में  कुछ  कह  सकें  ।  जहां  तक  विभिन्न

 राज्यों  में  भ्रर्व्तराज्य  समस्या ग्रो  का  संबंध
 है  उन्हें  निपटाया  जा  रहा  है  जैसाकि  माननीय  सदस्य  जानते

 है ंजब
 भी  ऐसी  समस्याएं  हमारे  समक्ष  राती  हैं  हम  उन  पर  विचार  करके  ऐसा  समाधान  ayaa

 की  कोशिश  करते  हैं  जोकि  सबको  स्वीकार्य  ही  :

 सहायक  लघु  उद्योग  को  संरक्षण

 290.  सरदार  स्वर्ण  fag  सोनी  :

 क्या  उद्योग  शर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने की  कृ  पा
 रेंगे  कि  :

 क्या  इस  समय  बड़े  उद्योग  सह  शायक  लघू  उद्योग  से  उचित  व्यवहार  नहीं  कर  रहे  हैं

 और  उनको  सप्लाई  किए  गए  माल  के  लिए  भुगतान  करने  में  6  महीने  से  2  वर्ष  तक  विलम्ब  कियां

 जाता  ;  wie
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 क्या  सरकार  का  विचार  सहायक  लघु  उद्योग  को  तुरंत  भुगतान  किए  जाने  कौर  उसके

 रावण  को  रोकने  के  लिए  सांविधिक  सं  रक्षण  देने  का  है  ?

 उद्योग  att  नागरिक  gia  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  पो०  :  लघु

 उद्योग  विकास  संगठन  को  ऐसे  कुछ  मामलों  का  पता  लगा  है  जिनमें  लघु  सहायक  श्रौद्योगिक  एककों

 को  भुगतान  करने  में  बड़े  उद्योगों  ने  देर  की  है  ?

 लघु  सहायक  उद्योगों  की  सहायता  करने  के  लिए  उद्योग  तथा  विनियमन )
 1951  के  ढांचे  में  संशोधन  करने  का  सरकार  का  प्रस्ताव है  ।

 सरदार  स्वर्ण  fag  सोनी :  क्या  मंत्री  महोदय  को  इंस  बात  की  जानकारी है  कि  बड़े  उद्योग

 ad  क्षेत्रों  क ेसहायक  उद्योगों  को  आडर  नहों  देते  उदाहरणार्थ  की  हैवी  इंजीनियरिंग

 जमशेदपुर  की  तथा  wa  कम्पनियां  कौर  यदि  कभी  श्राडंर  दे  भी  देती  हैं

 तो  सप्लाई किए  गए  माल  का  भूगतान  नहीं  करती  ।  क्या  सरकार  बड़े  उद्योगों  को  यह  निर्देश  देगी

 कि ag  सप्लाई  किए  गए  माल  के  बदले  भुगतान  एक  महीने  के  भीतर  कर  दें  अथवा  उसपर  बैंक  दर

 से  ब्याज  दे ं?

 श्री  ए०  पी०  फार्मा  :
 हमारे  देश  में  लगभग  22,  000  सहायक  उद्योग है  लेकिन  केवल  12  मामलों

 में  ही  विलम्ब  से  भुगतान  करने  के  बारे  में  हमारा  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  है  ।  संबंद्ध  लोगों

 को  जल्द  से  जल्द  भुगतान  करने  के  बारे में  निर्देश  जारी  किए गए  इन  बारह  मामलों में  से

 एक  मामलों  को  छोड़कर  बाकी  में  भूगतान  wise  दे  दिए  गए  हैं  अथवा  भुगतान  किया  जाने

 वाला है

 जहां  तक  काडर  देने  के  विशिष्ट  प्रश्न  का  संबंध  है  बड़े  उद्योग  जैसे  टाटा  और

 बोकारो  में  लगभग  60  लघु  पैमाने
 के  सहायक  उद्योग  मैं  हाल  ही  में  वहां  गया  था  मुझे  कोई

 ऐसी  शिकायत  नहीं  मिली  ।

 सरदार  स्वर्ण  सिह  सोनी
 :

 मैं  यह  जानना  चाहता  हं  कि  क्या  सरकार  सभी  बड़े  उद्योगों  के

 चाहे  वह  सरकारी  क्षेत्र  में  हो  अथवा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  कम  से  wa  25  प्रतिशत  झा डेर

 सहायक  उद्योगों  को  देना  भ्रनिवायं  करेगी  ?  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही

 किए  जाने  का  विचार  है  ।

 श्री  To  पी०  फार्मा :  माननीय  सदस्य  को  इस  बात  का  पता  होना  चाहिए  कि  जो  सहायक
 उद्योग बड़े  पैमाने  के

 उद्योगों
 के  साथ  निबद्ध  उनके  माल  का  कम  से  कम  50 प्रतिशत  बड़े

 पैमाने
 के

 उद्योगों  को
 खरीदना  ही  पड़ता  हम  25  प्रतिशत की  सीमा  से

 amt  बढ़  गए  हैं  ।

 डा०  रानेन  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बड़े  उद्योग झपने
 प्रभुत्व  के  कारण  छोटे  उद्योगों  की  कमजोरियों  का  फायदा  उठाकर  उन्हें  कम  दर  पर  भुगतान  करते

 यदि  तो  सरकार  का  छोटे  उद्योगों  को  बड़े  उद्योगों  के  प्रहार  से  बचाने  के  लिए  कया  कार्यवाही
 करने  का  विचार  है  ?

 श्री  ए०  पी०  शर्मा  :  कम
 दर  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  दरें  निर्धारित  दें  शौर  भुगतान  भी

 निर्धारित  दरों  के  अनुसार  किया  जाता  है  ।
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 कुछ  मामलों  में  यदि  विलम्ब  eat  है  श्र  जो  हमारे  ध्यान  में  लाये  गए  हैं  हमने उस  बारे

 में  कार्यवाही की  है  ।

 डा०  रानेन  सेन  बड़े  उद्योग  दरे  निर्धारित  कर  देते  हैं  लेकिन  छोटे  उद्योगों  की  वापसी

 योगिता  होती  है  कई  बार  छोटे  उद्योगों  को  बड़े  पैमाने  के  उद्योगों  द्वारा  दरें  निर्धारित करने  के  कारण

 हानि  पड़ती है  ।

 श्री  व्यालार  रवि  : प्रत्येक  राज्य  में
 रोजगार  संभाव्यता  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  इन  सहायक  उद्योगों

 की  स्थापना  की  जाती  है  लेकिन  शिकायतें  मिली हैं  कि  जहां  बड़े  उद्योगों  की  स्थापना  हो  रही  है

 वहां  सहायक  उद्योग  स्थापित  नहीं  हो  रहे  हैं  ।  क्या  सरकार  इस  संबंध  में  कार्यवाही  करेगी  कि

 जिस  क्षेत्र  में  बड़े  उद्योग  स्थापित  हों  उनके  साथ  साथ  सहायक  उद्योग भी  उसी  क्षेत्र  में  स्थापित

 किए  जाए  ।

 तो  ए०  पी०  माननीय  सदस्य  का  कहना  ठीक  है  कि  जहां  बड़े  उद्योग  स्थापित  किए

 जाएं  वहां  जहां  तक  संभव  हो  उनके  साथ  साथ  सहायक  उद्योग  भी  स्थापित  किए  जाएं  ।  मैं  उन्हें

 प्रा श्वा सन  दे  सकता  हूं  कि  इस  संबंध  में  ध्यान  रखा
 जा

 रहा  है  लखनऊ  की  इण्डियाਂ  इसका

 बहुत  ग्रीवा  उदाहरण  हूँ  इंडियाਂ  ने  स्वयं  29  सहायक  उद्योगों  की  स्थापना  की  है  ौर  वह

 कुछ  शर  उद्योगों  की  स्थापना  कर  उनकी  संख्या  50  करना  चाहते हैं  ।

 टेलीविजन  ata  के  लिये  cana  निकाय

 *  291.  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :  क्या  सूचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  टेलीविजन  कार्य  के  लिए  एक  स्वायत्त  निकाय  गठित  करने  का

 है  ;  कौर

 तो  प्रस्तावित  निकाय  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ओमवीर  :  ate  :
 विजन

 को
 आकाशवाणी

 से  पृथक  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।  नये
 संगठन  का  नाम  ी दरदशन ६

 होगा  कौर  वह  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  का  सम्बद्ध  कार्यालय  होगा
 जिसका  प्रमुख  महानिदेशक  होगा  ।

 Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  :  Itis  a  matter  of  gratification  that  the  Governmert  15
 going  toset  up  a  rew  organisation  whic  h  will  be  krown  as  >  I  would  like  to know  the  date  by  which  it  will  be  set  up.

 Shri  Dharam  Bir  Sinha:  We  have  al  ready  taken  decision  in  this  regard.  It  will  be
 set  within  next  one  or  two  months.

 श्री  श्रनन्तराव  यह  बहुत  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  टेलीविजन  को  झ्राकाशवाणी

 से  पृथक  करने
 का  निर्णय

 किया  गया  है  कौर  टेलिविजन के  लिए  अलग  संगठन  बनाया  जा  रहा है  ।

 वह  चिखुरती  गीत
 निर्णय  था  इस  विभाजन  के  बाद  देश  में  अधिक  टेलिविजन  केन्द्र  तथा  स्टूडियो  बनाना

 आवश्यक  हो  जाएगा  ।  इसके  साथ-साथ  लोगों  को  भी  टेलिविजन  सेट  ख  की  स्थिति  में  होना

 चाहिए  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  अधिक  केन्द्र  पर  अधिक

 स्टूडियो  बनाने  के  लिए  कोई  रूपरेखा  तैयार  की  है  ate  दूसरे  कया  प्रौद्योगिक  विभाग  से  इस  बात
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 का  अनुरोध  कया
 गया  है  कि  वह  टेलिविजन  के  निर्माताओ ंो ंta  टेलिविजन के  दाम  कम  करने के

 लिए  कहें
 ?

 श्री  aa  वीर  सिंह  :  इस  अनुपूरक  प्रश्न  का  मुख्य  प्रश्न  से  कोई  संबंध  नहीं  लेकिन  मैं  एक  बात

 स्पष्ट  करना  चाहता  हु  कि  यह  संस्था  कोई  स्वायत्त  निकाय  नहीं  होगा  बल्कि  यहं  सुचना

 श्र  प्रसारण  मंत्रालय  का  संबद्ध  कार्यालय  होगा  ।  टेलिविजन  को  शझ्राकाशवाणी  से  पृथक  करने

 का  कारण  टेलीविजन  के  क्षेत्र  में  ga  गति  से  विकास  करना  है  लेकिन  यह  संसाधनों  की  स्थिति  पर

 निर्भर  करता  है  ।  टेलिविजन  के  व्रत  गति  सें  विकास  के  लिए  तकनीकी  रूप  से  हम  सज्जित हैं

 यदि  संसाधन
 उपलब्ध  हुए  तो  निश्चय  ही  हम  बहुत  प्रगति  करेंगे  ।

 जहां  तक  टेलिविजन  सेट  की  कीमत  का  संबंध  है  हम  निश्चय  ही  इसकी  कीमत  घटाना  चाहते

 हैं  लेकिन  यह  अनेक  वित्तीय  उपायों  पर  निर्भर  है  जिसके  बारे  में  मैं  अभी  कुछ  नहीं  बता  सकता  |

 Programme  for  making  Adivasis  Self-Reliant

 *292.  Shri  M.  C,  Daga:  Willthe  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  any  scheme  for  makir.g  Adivasis  self-reliart  ;  ard

 (b)  if  so,  the  programme  chalked  out  by  Government  for  its  implemer-tation  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  I.  K.  Gujral):  (a)  and  (b):
 which  wil!  leed  to

 the  economic  betterment  of  Adivasis  and
 Sub-Plans  are  being  formulated  for  areas  of  tribal

 self-re  liar  ce. thereby  help  them  towards
 miror  irrigatior.,  agricultural  irputs, In  the  sub-plens  productive  progatmmes  such  as

 horticulture,  forest  processing  industries,  cottage  ard  smellscale  irdusiries  ard  othe:  दीवारी
 based  programmes  are  being  given  maximum  weightage  to  enable  families  to  augmert  theit
 incomes.  In  orderto  check  exploitation,  emphasisislaid  on  the  completior.  of  lar.d  records,
 records  of  rights  of  tribals  in  forests  ,and  debt

 redemptior.,
 Provisior.  is  also  beitg  mede  for

 credit  and  marketing  facilities.

 श्री  एट ०  सो०  डागा  :  उत्तर  में  ae  बताया  गया  है  कि  जिन  क्षेत्रों  में  प्राचीन  जाति  के  लोगों

 की  संख्या  ग्रसित  है  उनके  लिए  उप-योजनायें  बनाई  जा  रही  हू  जिनके  फलस्वरूप  आदिवासियों  की  आधिक

 स्थिति  में  सुधार  होगा  ;  May  I  know  the  reasons  for  the  failure  of  plars  for  the  Adivasison
 which  crores  of  rupees  were  sperit  ?  Now  when  you  have  asked  for  sub-plers,  I  want  to  the
 names  ofstates  which  have  submitted  their  sub-plars  and  which  are  the  districts  for  which
 sub-plans  have  been  received,  how  much  morey  has  been  earmzikcd  foi  that  ard  wher.  these
 plans  werereceived  ?

 श्री  आई ०  के०  गुजराल  :  उप-योजनायें  लगभग  सभी  राज्यों  द्वारा  भेजी  गई  श्री  वहाँ

 मंजूरी  की  दृष्टि  से  उनका  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।  हमें  अश  है  कि  यह  शीघ्र  ही  मंजूर  हो  जायेंगी  ।

 जैसा  कि  मेरे  मित्र  को  मालूम  ही  इन्हें  क्रियान्वित  करने  का  अधिकार  गृह  मंत्रालय  को  ही  है  ।  जहां  तक

 इन  कार्यक्रमों  के  प्रभाव  का  सम्बन्ध  वह  बढ़  रहा  अराज  हम  भारतवासी  यह  जानते  हैं  कि  इंस  दिशा

 में  कुछ  कार्य  garg  शौर  यदि  कुछ  ale  किया  जाना  है  तो  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहियें  कि  हम  कुछ  उपलब्ध

 कर
 चके  परन्तु इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  welt  बहुत  कुछ  करना  बाकी  है  कौर  कभी  देश  में  काफी

 पिछड़ापन  है  ।

 जहां  तक  धनराशि  के  श्रांवंटनਂ  की  प्रश्न  उसके  लिए  मैं  माननीय  सदस्य  को  बता  दू  कि  हुम  यह

 चाहते  हैं  कि  उपयोजनाश्रों  के  लिए  धनराशि  राज्य  योजनायें  से  हीਂ  ली  जानी  चाहिये  ।  इसके  लिए  जो

 200  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  श्रतुपुरक  धनराशि  aire  वह  केन्द्र  वारा  दी  जायेंगी  ।
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 Shri  M.  C.  Daga:  My  question  has  been  answeredin  a  round  about  way.  I  want  to

 know  wien  Adivasis  will  becomeself-reliant  How  much  amount  has  been  spent  so  far  ?
 Why  you  have  asked  for  sub-plans  and  which  states  have  not  sbmitted  their  plars?  It  has
 bzen  stated  by  hon.  Minister  that  itisimplemented  by  Home  Ministry,  then  the  question
 should  have  b2en  replied  by  the  that  Ministry.  I  have  asked  a  categorical  ;question.
 want  to  k1ow  by  which  time  Adivasis  will  become  self-reliant,  how  much  amourt  has  been
 earmarked  forthose  plans  and  what  will  be  the  contributions  of  States  in  that  amour.

 Shril.  K.  Gujral:  Mr.  Speaker,  Sir,  Mr.  Dagais  a  senior  and  intelligent  Member
 र्थ  the  House  and  he  is  asking  me  when  Adivasis  will  become  self-reliart.  Well  knowing
 the  fact  thatthis  can’t  be  specified.  We  are  making  efforts  for  social  uplift  ard  our  20  Point
 Programme  is  astepin  the  same  direction  which  willhave  its  impact  on  Adivasis  also.  When
 loans  will  end,  bonded  labour  willend,  these  willhave  their  impact  on  Adivasis  and  they  will
 advance  towards  ३८ -17८॥ ४11८८.  The  amount  which  has  been  spent  has  proved  its  utility.
 On  the  basis  of  experience  it  has  been  realised  that  there  is  need  for  orientation.  Therefore
 the  Committee  which  wasappointed  suggested  fornewthrustin  the  plars.  1  have  never,
 said  that  only  Home  Ministry  Knows  about  it.  It  is  implemented  by  Home  Ministry  and
 the  answer  given  by  mein  thisregard  isa  complete  one.  You  have  alsoasked  about  our  suc-
 cessandin  this  a  connection.  I  want  tosubmitthat  when  these  fundamentals  of  social  uplift  will
 be  started,  the  self-reliance  will  be  achieved  soon.

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  झपको  मालूम  है  कि  उत्तर  बंगाल  के  अधिकांश  भागों  में

 बसे  gt  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  कि  उनके  उत्थान  तथा  उन्हें  ग्रात्सनिभेर  बनाने

 के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्या  ठोस  कदम  उठाये  गये  हू  ?

 श्री  भाई  के०  गुजराल  :  अपने  उतर  में  मुख्य  बात  जो  मैं  स्पष्ट  करना  चाहता  था  वह  यह

 थीं  कि  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  योजनाबद्ध  विकास  का  कार्य  प्रारम्भ  किया  गया  है  ।  इसमें  संदेह

 नहीं  कि  समूचे  ग्रा दिवा सी  क्षेत्र  में  ठोस  प्रयास  किये  गये  हैं  शर  प्रोत्साहन  भी  दिये  गये  है  ।

 जहां  तक  बंगाल  का  सम्बन्ध  राज्य  रोजना  के  ग्रा धार  पर  धनराशि  निर्धारित  कर  दी  गई  है  ।

 केन्द्र  द्वारा  दो  जाने  वाली  200  करोड़  रुपये  की  धनराशि  से  बंगाल  के  ग्रा दिवा सी  क्षेत्रों  के  लिए  दी

 जाने  वालों  धनराशि  का  ग्रंदाजा  भी  लग  fear  गया  परन्तु  पिछले  चालू  वर्ष  तथा  आगामी

 वर्ष  को  ग्र दिवा सी  क्षेत्रों  के  विकास  सम्बन्धों  इन  योजनाओं  के  लिए  धनराशि  का  आवंटन  करने  पर

 अधिक  बल  दिया  जायेग  ।

 थो  फानण  चन्द्र  मैंने  उत्तर  बंगाल  के  बारे  में  सुपेला  |  सरकार  द्वारा  क्या  ठोस  कदम

 उठाये  गयें  ह ै?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उका  व्होरा  उनके  पास  नहीं  है  ।

 श्री  भोगेन्द्र  प्रश्न  आदिवासियों  को  great  बनाने  के  बारे  में  इस  सम्बन्ध  में

 मैं  यह  जानना  चाहत हूं  कि  यदि  किसी  राज्य  में  कोई  विकास  कायें  होता  है  जैसा  कि  बिहार  तो  क्या

 सरकार  के  पास  कोई  ऐसी  व्यवस्था  है  जिस  के  अनुसार  वहां  स्वायत्तशासी  प्रशासन  हो  या  ऐसे  कहिये  कि

 दक्षिण  बिहार  समीपवर्ती  उड़ीसा  भ्र  अरन्य  क्षेत्रों  का  एक  स्वायत्त  शासी  प्रशासनਂ  एकक  बनाया

 जाये  ताकि  कस  से  कस  स्थानीय  प्रशासनिक  स्तर  पर  उन  लोगों  को  अ्रात्मनिर्भर  बनाया  जा  सके  ?

 मेरा  दुरा  प्रश्त  उन  लोगों  की  सत्कृत  तथा  भाषा  के  सम्बन्ध  में  है  ।  क्या  केन्द्र  सरकार  FT

 विचार  किसी  ऐसे  निकाय  की  स्थापना  करने  का  है  जो  उन  लोगों  की  भाषा  तथा  संस्कृति  के  बारे

 अनुसंधान  क्योंकि  इससे  अन्तत  हमारी  संस्कृति  तथा  इतिहास  ही  ars  होगा  ?
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 जहां  तक  बंधुआ  श्रमिक  श्रीनिवास  का  सम्बन्ध  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  आन्तरिक
 सुरक्षा  अधिनियम  या  भारत  सुरक्षा  नियम  के  अ्न्तगंत  ऐसे  व्यक्तियों  विशेषकर  आदिवासियों  को

 गिरफ्तार  किया  गया  है  या  हिरासत  में  लिया  गया  है  जो  कि  इस  प्रकार  के  कार्यों  में  लगे  हुये

 उनमे ंसे  कुछ  सूदखोर  तथा  साहुकार  भी  बन  गये  हूं
 ?

 श्री  झाई०  के०  गुजराल  :  जहां  तक  आदिवासियों  के  जनजीवन  की  संक्राति  को  सुरक्षित  रखने  तथा

 इसका  विकास  करने  का  सम्बन्ध  उस  सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  fala  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  aria

 वासी  प्रनुसंधान  केन्द्रों  दारा  अ्रघ्ययनਂ  किया  जा  रहा  है  ।  उसका  घ्यान  रखा  जा  रहा  है  ।  श्रात्मनिभेरता

 प्राप्त  करने  के  लिए  इन्फ्रास्ट्रक्चर  उपलब्ध  होना  चाहिए  ताकि  छोटे  उत्पादों  का  कृषि  कार्यों  के  लिए

 उपयोग
 किया  जा  सके  ।  सभी  प्रकार  का  शोषण  समाप्त  किया  जाना  चाहिये  ।  उन्हें  ate  के  लिए  भूमि

 दी  जानी  चाहिये  ।  इन्हीं  परियोजनाओं पर  अब  हुए  प्रा पना घ्यान  केन्द्रित  कर  रहे  हं  ।  जहां  तक  अन्तरिक

 अधिनियम  या  aia  सुरक्षा  के  अन्तर्गत  गिरफ्तार  किये  जाने  वालों  का  प्रशन  इसके  लिए

 नोटिस  की  आवश्यकता  है  |

 Yo  शाई ०  कार  कम्पलैक्स  के  लिये  कड्डपाह  में  स्थान  का  चयन

 *  295.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेडडी  :  क्या  सुचना  MIT  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे कि

 ~
 कया  सरकार  ने  ए०  भाई  अर०  एक  स्थायी  कॉम्प्लेक्स  स्थापित  करने  कं  लिये

 कड्डपाह में  स्थान  का  चयन  किया है

 यदि  तो  क्या  राज्य  सरकार  इस  चयन  पर  पशुवत्  हो  गई  है  ;

 क्या  ए०  आई०  ग्राम  ने  कडपा  में  उस  स्थान  का  क्रम जा  ले  लिया है  ;

 यदि  हा ं,  तो  उसका  निर्माण  कार्य  कब  तंक  श्र  रम्भ  हो  जायेगा

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उसको  धर्मबीर  faz)

 नहीं

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी :  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  मंत्री  महोदय  को  वास्तविक  स्थिति  की  जानकारी

 नहीं  है  ।
 मुझे  मालूम  है  कि

 स्थान  का
 चयन

 करने  के  लिए  स्टेशन  निदेशक  वहां  राया था  ।  उसने  स्थान
 ककी  मंजूरी  लेने

 के  लिए  जिला  कलेक्टर  तथा  राज्य  प्राधिकारियो ंसे  सम्यक  क  रने  का  प्रयत्न  भी  किया  था  ॥

 यह  area  की  बात  है  कि  मंत्री  सहोदय  को  इसकी  कोई  जानकारीਂ  नहीं है  ।

 श्री  धर्मवीर  सिंह  :  मुझे  स्थिति  की
 पूर्ण

 जानकारी  है  ।  परन्तु  प्रस्तावित  स्टेशन  के  स्थान  का
 निरीक्षण  करने  का  तात्पयं  यह

 हीं
 है  उस  स्टेशन  के  स्तर  के  बढ़ाने  या  वहां  स्टुडियो  स्थापित  करने  के

 बारे में  निर्णय
 कर  लिया  गया  है

 जाते

 ।  जब  हस  अपनी  योजनायें  बनाते हैं  तो  निश्चय  हीं  हम  उन  स्थानों  पर

 जहा  हस  इसकी  आवश्यकता  समझते  हैं  ।  अ्राकाशवाणीਂ  इंजीनियर  और
 अघिकारी  वहां  जाते

 हैं
 तथा  स्थिति  का  निरीक्षण  करते  जैसे  कि.मैंने  पहले  बताया  प्रभी  संसाधनों

 क्य  कमी  के
 कारण  स्थान

 का
 चयन  नहीं  किया  गया  है  ।
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 $$

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल  स  लिमिटेड  का  पुनर्गठन

 *  296.  श्री  नाथ  मिश्र  :  क्या  उद्योग  श्र  नागरिक  पूर्ति  मंत्री यह  बताने  की  कूप  करेंगे

 कि

 क्या  भारत  हैवो  इलंविट्कत्स  लिमिटेड  का  पुनर्गठन  करने  की  कोई  योजना  है  ;

 यदि  तो  योजना  की  मध्य  बातें  कया  हैं
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  टी०  ए०  )  भारत  हैवी  इलेविट्रकल्स  लि०

 के  कार्यों  की  ब्र हु लता  अर  विशा  लता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कम्पनी  के  ढांचे  के  पुनर्गठन  की  प्रक्रिया  को

 जारी  रखना  पड़गा  ।  गत  तीन  वर्षों  में  इस  दिशा  मे  अनेक  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 इस  समय  भारत  ्  इलेविट्कल्स  लिमिटेड  का  एक  कारपोरेट  कार्यालय  कौर  सोलह

 अन्य  प्रभाग  हैं  ।  कारपोरेट  कार्यालय  में  अध्यक्ष  और  प्रबंध  म्रतसंधान  कौर  कंपनी

 कार्यों  के  लिए  उनकी  सहायता  के  लिए  दो  पूर्णकालिक  काय शील  निदेशक  शौर  सहायक  कर्मचारी

 शामिल  रपोरेट  कार्यालय  सभी  नीतियों  के  लिए  उतरदायी हैं  जो  केन्द्रीकृत

 =  |  कार्यान्वयन  विर्द  कत  है  कौर  इसका  दायित्व  विभिन्न  प्रभागों  पर  जिनमें  प्रत्येक  का  प्रमुख

 महाप्रबंधक  या  उप-महाप्रबंधक  है  ।  कामिक  सामग्री  सुरक्षा

 और  स्वास्थ्य  के  बगल  नवों  में  इन  महाप्रबंधकों  की  सहायता  के  सहायक  कमेंचारी हूं  ।  सोलह

 प्रभागों  में  हैदराबाद  कौर  तिरुचिरापल्ली  स्थित  चार  निर्माण  प्रभाग  ौर  हरिद्वार

 में  स्थापित  किया  जा  रहा  ASS  राज  प्लांट  भ्र ौर  झांसी  में  निर्माणाधीन  टांसफार्मर  का  रखाने  की

 प्रभारी  दो  पटबीजना  प्रभाग  सम्मिलित  हैं  ।  हैदराबाद  एकक  के  साथ  एक  gros  रिंग  डिविजन

 भी  संलग्न  है  हैदराबाद  में  श्रनसंधान  अरार  विकास  प्रभाग  अर  नई  दिल्ली  में  इंजीनियरिंग

 सिस्टम  कौर  न्य  प्रोडक्ट्स  डिवीजन  नाम  के  दो  wade  प्रभाग हैं  ।  विपणन  कौर  बिक्री  प्रभाग

 और  निर्यात  प्रभाग  दो  वाणिज्यिक  प्रदान हैं  ate  परामर्शदात्री  सर्विसिज  श ौर

 me भ्र भि ग्रहण  कौर  विलयन  श्र  रीजनल  अपरेशन्स  नाम  के  पांच  सेवा  प्रभाग हैं

 श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :  मैंन  विवरण  को  पढ़ा  है  क्र  मुझे  यह  देख  कर  काफी  निराशा  तई  2
 कि  मेरे  प्रशन  का  उत्तर  ठीक  ढंग  से  नहीं  दिया  गया  है  !  फिर  भी  छ इतना  कहा जा  सकता  है  कि

 विवरण  में  इलेक्ट्रानिक्स  की  प्रबंध  व्यवस्था  का  वर्णन  ठीक  ढंग  से  विया  गया है  ।  एकमत  तथ्य

 यह  है  इलेक्ट्रानिक्स  उद्योग  भी

 अध्यक्ष  महोदय :
 श्राप  इलेक्ट्रॉनिक्स

 की  बात  कर  रहे  हैं  जबकि  प्रश्न  इलेक्ट्रिकल्स के
 बारे मे  यह  दोनों  दो

 वस्तुयें  हैं  1  मेरे  विषयानुसार  areal  पहले  विवरण  पढ़ना  चाहिए
 और  बाद  में  प्रश्न  पूछना  चाहिए  |

 लौदरी  नदी  के  किनारे  भोपाल-इंदौर  पाग  पर  एक  दाक्तिदाली

 qua  ट्रांसमीटर  कौर  रिसीविंग  सेटोंਂ  का  ates  होना
 *  297.

 att  राजदेव सिह  कया गृह  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे वि

 कया  गत  वर्ष  जलाई  में  भोपाल-इन्दौर  रोड  पर  लोहरी  के  किनारे  बरामद  एव

 शक्तिशाली  वायरलैस  ट्रांसमीटर  ax  रिसीविंग  सेटों  संबंधी  मामले  की  यह  पता  लगाने  के
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 ा  उस  के  ary लिए  प्र ग्रे तर  जांच  की  गई  है
 कि  इस  दु  el  ||  (01  1G  किस  पार्टी  का  हाथ  था  अ्रोर  उसका  क्या  उद्देश्य

 ह

 द्वांसमीटर  कौर  रिसीविंग  सेट  कहां  के  बने  हुए  थे  ale

 क्या  इन  के  से  पता  चलता  है  कि  इसके  पीछे  सी०  श्राई०  Uo  का  हाथ  है  ह

 गृह  मंत्री  के०  ब्रह्मानन्द  :  जी  श्रीमान

 ये  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  बने  थे  ।

 सभी  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  तथा  wa  तक  यह  साबित  नहीं  gat  है  कि  इसका

 सी०  ग्राम  ए०  के  साथ  कोई  संबंध  है  |

 श्री  राजदेव  वै  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  थे  वायरलैस  ट्रांसमीटर  तथा  रिसीविंग  सेट

 x? अमरीकी  बाजार  में  प्रत्येक  व्यक्ति  को  उपलब्ध  ट

 श्री  के०  ब्रॉन्ज  ग्रेड  इनका  उपयोग  दूसरे  विश्व  युद्ध  में  किया  गया  था  शौर  द

 विश्व  युद्ध  के  पचा  उन्हें  भारत  सहित  कई  देशों  में  थे  वा  गया  था  पनकी  बिक्रीਂ  बम्बई

 तथा  कई  रूप  स्थानों  पर  की  गई  र्थी  |  उन्हें  कई  व्यक्तियों  तथा  मंस्थ  rat  >  खरीदा  ह  |

 श्री  राजदेव  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  किसी  यात्री  को  इन  सेटों  को  समुद्री  या

 हवाई  मागं  द्वारा  इस  देश  में  लाने  की  अनुमति
 ?

 श्री  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  :  ये  ट्रान्स मीटर  500  मील  की  दुरी  तक  कार्य  करते  हैं  औरतें

 तीन  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  करने  पर  ये  एक  नदी  में  से  बरामद  किया  गया  था  किन्तु  किसी

 अ्रवांछतीय  घटना  के  बारे  हमें  कोई  जानकारी  नहीं  मिली  है  ।

 श्री  इज़्ज़त  गुप्त  :.  मैं  चाहता  हूं  कि  क्या  तदुपरांत  की  गई  जांचों  से  पता  चला  है

 कि  उन  व्यक्तियों  को  ये  ट्रान्स मीटर  बोसे  हाथ  लगे  कौर  वे  कौन-कौन  व्यक्ति  थे  तथा  उनके  विऋद्ध

 कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?  क्या  वास्तविक  जांच  से  ag  भी  पता  चला  है  कि  इन  ट्रांसमीटरों  का  उपयोग

 ढंग  से  प्रसारण  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  था  ?

 श्री  Ho  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  :  11-7-75  को  पुलिस  ने  तीन  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  जिन

 से  ट्रांसमीटर  से  संबंधित  कुछ  उपकरण  बरामद  हुए  ।  इस  पर  उन्होंने  बताया  कि  उन्होंने  इसे

 देवास  के  महल  से  चुराया  है  ।  इसके  बाद  महाराजा  से  पूछताछ  की  गई  और  उन्होंने  इस  रां  बंध  में

 किसी  भी  प्रकार  की  जानकारी  होने  से  इंकार  कर  दिया  ।  13  दिन  बाद  24-7-75  को  कुछ

 ट्रांसमीटर  तथा  उसे  कुछ  अन्य  उपकरण  एक  नदी  से  बरामद  किए  गए  |  उन  उपकरणों  तथा

 पहले  बरामद  की  गई  वस्तुश्नों  की  जांच  से  ऐसा  कि  उनको  मिलाने  से  पूरे  ट्रान्स मीटर  सेट

 बन  सकते  हैं  ।  उसके  बाद  महाराजा  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  श्र  बाद  में  रिहा  भी  कर  दिया

 गया  |  मामला  दर्ज  कर  लिया  गया  है  अर  जांच  चल  रही  है  किन्तु  एसा  लगता  है  कि  इसका

 उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ॥

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मैने  उस  व्यक्ति  अथवा  उन  व्यक्तियों  के  बारे  में  पुछा
 है

 जिन्होंने  उन
 सेटों  को  प्राप्त  लिया  है  ।  सरकार  की  राय  में  देवास > ना  व  नर  महाराजा  के  पास  ही  ये  सेट  थे  अर  यदि

 ne  न्या  लवन तो  ब्रांयुका  के  अ्रन्तगंत  गिरफ्तार  रखने  की  बजाय  उसे  wid  पर  रिहा  क्यों  किया  गया  ?
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 श्री  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  :  बाद  ऐं  उन्हें  —  के  अन्तर्गत  भी  गिरफ्तार  क्या  गया  था  ।

 faery  दिसम्बर  महीने  में  उन्हें  रिहा  कर  दिया  गया  !

 श्री  प्रियजन  दास  मंशी  जनता  की  सुरक्षा  के  लिए  राष्ट्र  की  सुरक्षा  बहुत  महत्वपूर्ण

 उन्होंने  कहा  है  कि  तीन  व्यव्तिय्रों  तथा कुछ  संस्थापकों  के  पास  ऐप  शक्तिशाली  ट्रांसमीटर  तथा

 वायरलैस मेट  थे  ।  क्या  गृह  मंत्रालय  ने  प्रत्यक्ष  अथवा  प्रयत्न  रूप  से
 इस

 वात  की  जांच  की  है  कि

 क्या  इनका  उपयोंग  उसी  प्रयोजन  के  लिए  फिया  जा  ver  था  जिसकें  लिए  उन्हें  खरीदा  गया  था  ।

 या  उनका  उपयोग  किसी  wee  प्रयोजन के  लिए  किया  जा  रहा  था  ।  क्या ग  मंत्रालय  इस  तरह

 की  जांच  या  किसी  प्रकार का  नियंत्रण  कर  रहा  है
 ?

 श्री  के०  ब्रह्मानन्द  रेडडी  प्रत्यवतंन  के  लिए  संचार  मंत्रालय  ही  प्रभारी  है  कौर

 इस  बात  पता  लगाने  के  लिए  क  ऐसे  उपकरणों  का  कहीं  दुरुपयोग  तो  नहीं  हो  उनके

 पास  जिला  स्तर  के  तथा  अन्य  प्राधिकार  एसे  उपकरणों  का  दुरूपयोग  करने  वालों  को  भारतीय

 तार  अधिनियम  के  अस्तगत  दंडित  किया  जाता  है  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मन्त्री :  श्रीमान  मामला  संचार  मंत्रालय के  अन्तर्गत  जाता  है  ?

 बहु  भ्रांत  रिक  सुरक्षा  का  मामला  है  श्र  यह  गृह  मंत्रालय  अधीन  होना  चाहिए  |

 को  कण  ब्रह्मा-द  रड डी  मामला  सिर  मंत्रालय  के  अधीन  इसलिए  है  क्योंकि  ऐसे

 gata  भारतीय  तार  अ्रधिनियम  के  wars  art  हैं  ।

 श्री  भोग र्द्र  झा  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मंत्री  जी  ने  इस  तथ्य  से  भी  इस  मामले  को  जोड़ा

 जिसमें  देश  के  कुछ  राजनीतिक  नेताओं
 ने

 खने  श्राम  घोषणा  की  थी  कि  वे  ary  अवैध  ट्रान्स मीटर

 का  उपयोग  करेंगे  और  25
 जून  को  राम  लीला  मदान  मे  आकाशवाणी दिल्ली  को  नष्ट  करने  का

 arara  भी  टिया  था  जो  कि  27
 जून

 को  किया
 गया

 ।  इस  घोषणा तथा  इस  ट्रांसमीटर  की

 घरामदी के  बीच  क्या  रहस्य  मैं  यह ह  भी  जानता  चाहता  हूं  |  यह  किससे  खरीदा  गया  |  कब

 श्र  कैसे  खरीदा  इसके  4eoon" afateaa  देवास  का  राजा  ग्वालियर  राज्य  जो  एक  राजनीतिक

 |
 दल  के  लिए  राजनीति  का  nee  रहा  की  कुछ  सहायता  करता  है  ।  यदि  तो  नया  इस  सम्बन्ध

 का  oat  लगा  लिया  है  था  लगाया  जा  र  है  |

 श्री  के ०  ब्रह्मानन्द  रे  इडी  :
 यह

 तो  विदित  है  कि  1973  के  sa  में  जनसंघ  दल  ने  घोषणा
 की  थी  कि  वे  आकाशवाणी  >  समान्तर  एक  प्रसारण  केन्द्र  की  स्थापना  करेंगे  ।  जहां  तक  इस  मीठा-्र

 का  संबंध  है  चूंकि  ट्रांसमीटर  नदी  में  पाया  गया  था  कौर  उपकरण  तथा  जानकारी  तीन

 अभियुक्तों  द्वारा  पहले  दी  गई  महा  राजा  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  कौर  बाद  में  रिहा  कर
 दिया  गया  ।  उसके  विरुद्ध  मामला  दर्ज  किया  गया  है  भ्र ौर  जांच  जारी  है भ्र ौर  जेसा  कि  शासकों
 ara है  कहा जाता

 है
 कि  देवास  करा  महाराजा  महारानी  सिंधिया  से  सम्बद्ध

 श्री  भोगे  आप  अभी भी भी  उसे  कहते  हैं  |
 श्रीमान  भ्र भी  वद  अतीत  की  ate

 कर  रहे  हैं
 ।
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 ee

 श्री  कार  साल्वे  :  श्रीमान्‌  यह  अफवाह  थी  कि  उस  समय  उस  क्षेत्र  में  इन  ट्रांसमीटरों

 की  स्थापना  बड़े  पैमाने  पर  की  गई  थी  ar  इनका  उपयोग  देश  में  व्यवस्था  पैदा  करन ेके  लिए

 किया  जाता  था  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हं  कि  जांचों  से  इस  बात  का  पता  चला  है  कि  उस  क्षेत्र  के

 भूतपूर्व  शासकों  की  इस  को  कोई  योजना  थी  ?

 श्री  Ho  ब्रह्म/तन्द  रेडडी  :  श्रीमान  यह  काफी  शक्तिशाली  सेट  है  ale  जसा  कि  मैंने  पहले  कहां

 संदेह  था  कि  यह  देवास के  महा  राजा  का  था  ।  यह  1975  की  बात  है  जबकि

 संघ ने  1973  के  wea  में  घोषणा  की  थी  जिसमें  उन्होंने  धमकी  दी  थी  कि  हम  अपना ही  प्रसारण  के

 जांच  जारी  है  ।  मैं  इस  मामले  में  उनके  सम्बन्धों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहू  सक

 अ्रासामन  में  कागज  का  उत्पादन

 *  290.  श्री  रोनेन  सेस  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पुर ति मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 )  क्या  रिसाव  में  प्रस्तावित  तीन  मिलों  में  से  एक  मिल  में  दो  महीनों  में  कागज  का  उत्पादन

 आरम्भ  हो

 यदि  gi,  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं
 ?

 उद्योग  शर  नागरिक  पति |  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  :
 ग्रोवर

 sare  पेपर  मिल  के  जोगी घोपा  स्थित  एकक  में  शीघ्र  ही  उत्पादन  आरम्भ  होने  की  माशा

 है  ।  निर्माण  कार्य  पुरा  किया  जा  चुका  है  अधिकांश  उपकरण  स्थापित  कर  चालू  कर  दिए  गए  हैं  ।

 वेपर  मशीनਂ  का  परीक्षण  उत्पादन  इसी  महीने  लिए  जाने  की  आशा  है  |

 डा०  रानेन  सेन  कलकत्ता  के  समाचर  पत्रों  में  इस  मिल  के  बारे  में  हर  प्रकार
 के

 समाचार  छपे  इस  कागज  मिल
 में

 उत्पादन  ated  करने  में  विलम्ब  किन  कारणों  से  हुमा  ह

 श्री  ठी०  ए०  पाई  :
 कलकत्ता  के  समाचार  पत्रों  में  जो  बातें  प्रकाशित  हुई  उनके  बारे  मैं

 के  कोई  जनकारी  नही ंहै  ।  किन्तु  फर्म  ने  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  को  निर्माण  कार्य

 में  हुई  प्रगति  के  बारे  में  निम्न  लिखित  बातें  बताई  हैं

 (i)  सिविल  निर्माण  का  काय  पुरा  हो  गया  है  ।

 (ii)  सभो  झ्रायातित  उपकरण  प्राप्त  हो  गए  हैं  तथा  स्थापित  किए  ae  चके
 है  उनमें

 aaTed  झारडा  करने  के  लिए से  भ्रधिकांश  को  चालू  कर  लिया  गया  है  ।

 यूरोप  मे  उनके  सप्लायरों  से  कुछ  फालतू  पुर्जे  मिलने  की  उन्हें  प्राशि  है  ।

 (iii)  कुछ  ऐ  जिटेटरों  तथा  उपकरणों  के  ग्र ति रिक्त  सभी  स्वदेशी
 उपकरण

 निर्माण

 स्थल  पर  पहुंच  गए  है ं।

 (iv)  vet  संयंत्र  चालू  कर  दिया  गया  है  ae  श्रविशाजित  पल्प  का  उत्पादन  संतोषजनक

 ढंग  से  आरम्भ  हो  गया है  30  1975  को  पहली  बार  पल्प

 का  उत्पादन  किया  गया  |
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 किन्तु  बिजली  की  कमी  के  कारण  वे  इस  समव  पता  पतंग  संपत्र  नहीं  चला

 पा  रहे  हैं  ।

 (४)  फर्म  द्वारा  wat  कामों  के  यारे  में  बताए  गए  चार्ट  से  यह  पता  चलता है  कि  उनमें  से

 प्रतिकाश  कार्य  1976  के  wea  तक  पूरे  हो  जाएंगे  ग्रोवर  इसलिए  उन्हें  संयंत्र  को

 1976  तक
 चालू  करने  की  स्थिति  में  हो  जाना  चाहिए  ।

 डा०  रानौत  सेन  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  मैं  जानना  चाहता था  कि  क्या

 संयंत्र  को  चालू  करने  में  विलम्ब  हम्म  है  प्रिया  नहीं  ?  श्री  मेरा  दूसरा  प्रश्न  है  ।  इस  बात  को  ध्यान
 ५  ba

 में  रखते  हुए  कि  आसाम  औद्योगिक  दष्टि  से  पिछड़ा  gat  क्षेत्र  है  प्रौढ़  पिछ  ड़  क्ष  विकसित

 करने  के  लिए  हर  प्रकार  के  दावे  कियेਂ  जा  रहे  मैं  जा  नता  चाहता  हुं  कि  इस  कागज  मिल  के  अ्रतिरिक्त

 श्रासाम  के  विकास  के  लिए  क्या  कुछ  कौर  कार्य भी  किए  जा  रहे  हैं  ।

 को  टी०  ए०  फाई  :  ग्राम  राज्य  के  लिये  जितने  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं  उनके  बारे  में

 मैं  पूरी  जानकारी  नहीं  दे  सकता  ।  जहां  तक  सरकारी  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  इस  मिल  के  अतिरिक्त

 कछार  बौर  नौगांव  में  दो  बड़ो  कागज  मिलों  को  स्थापित  करने  का  विचार  है  ।

 उड़ीसा  में  भाई  eto  डी०  ए०  को  परियोजनाएं

 *302.  श्र  ata  सेठी  :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  के  लिये  उप-पोसना  में  argo  टी०  डी०  vo  की  कितनी  परियोजनाएं
 रखी  गई  हैं  ;

 राज  तक  ऐसी  कितनी  ate  कौन  कौन  सी  परियोजभायें  मंजूर  की  गई  हैं  ;

 क्या  बालासौर  जिले  में  नीलगिरि  भाई  ठी
 ०  डी० ए०

 की  परियोजना  इन

 atat में  से  एक  है  ;  ate

 यदि  तो  तत्संबंधी  रूपरेखा  क्या  है  ?

 गृह  कामिक  ate  प्रशासनिक  gare  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य विभाग  में  राज्य

 wat  atta  :  उड़ीसा  की  उपयोजन  में  19  एक  केत  प्रा दिवा सी  विकास  oft

 योजनाएं  रखी  गई  हैं  ;

 तथा  राज्य  सरकार  ने  भ्र स्थायी  रूप  से  19  में  से  15  परियोजनाओं  के  क्षेत्रों

 को  एकीकृत  किया  है  परियोजना  रिपोर्ट  तयार  सहकारी  ऋण  तथा  विपणन  प्रणाली

 का  प्रावधान  भूमि  श्रमिकों  की  तैयारी  रण  लघु  वन  उत्पादन  की  खरीद  उपभोक्ता

 वस्तुद्यों की सप्लाई al  सप्लाई  तथा  पौध  लगाना व  लघु  सिचाई  कार्यक्रमों  जैसी  afer  कार्यवाही  area

 की  है  ।  afar  कार्यवाही  के  लिये  व्यय  प्राधिकृत  कर  दिया  गया है  ।  नीलगिरी  एकीकृत

 विकास  परियोजना  इन  15  परियोजनाओं  में  है  ।
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 चालू  वर्ष  के  दौरान  निम्नलिखित  कार्यक्रमों  के  झन्तगंत  नीलगिरी  argo  zo
 ०

 डी०  पी०

 ने  लिये 1  097  लाख  रुपये  स्वीकृत  किये  गये  हैं  ।

 10,000 (1)  भूमि  विकास

 )  भूमि  सुधार  25,000

 नवेश  सहायता  27,500 (3)

 (4  मकानों  प्रदश  न  7,000

 30,000 (  खोदे  गये  का  निर्माण

 (6)  पशु  पालन  10,250

 a  cet  Ce

 as  109,750

 ee  et  क  ि

 श्री  श्रजुंन  सेठी :  अपने  मूल  प्रशन  में  मैं  जानना

 चाहता स्मो ह्
 था  कि  aa  तक  जिन  परियोजनाओं  को

 स्वीकृति  प्रदान  कौ  गई  है  उनके  नाम  क्या  हैं  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हुं  कि  इन  परियोजनाओं

 को  पुरा  करने  के  लिए  भारत  सरकार ने  कितना  धन  दिया है
 ।

 श्री  site  ता  :  इस  वर्ष  उड़ीसा के  लिए  2,92,  60,  000  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की  गई  +

 में  उन्हें  सभी  परियोजनाओं  के  नाम  बताऊंगा  ।

 प्रेस  संसदीय

 4303.  श्री  सो ०  क े०

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यानਂ  इस  आलोचना  की  शोर  दिलाया  गया  है  कि  प्रतिक्रियावादी

 तथा  साम्राज्यवादी  शिष्यों  द्वारा  प्रैस  का  दुरुपयोगਂ  कि.येਂ  जाने  के  प्रयत्नों  को  सफल  करने  के  लिये

 प्रेस  संसर  प्रणाली  एक  सफल  उपाय  सिद्ध  नहीं  ak

 (@)  सरकार  के  विचार  से  प्रैस  से सर  प्रणाली  किस  सीमा  तक  उस उ देश्य  की  पूर्ति  कर

 रही  जिसके  लिए  यह  ares  की  गई  थी  ?

 सुचना  शर  प्रसारण  मंत्री  विद्या  चरण  :  तथा  जी  नहीं  ।  ga
 संस  रशीद  से  प्रेस  पर  प्रति  कूल  रिपोर्टों  nix  टिप्पणियों  के  प्रकाशन  पर  रोक  लगी है  ।

 प्रश्नों  के लिखित उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 aa  tal  में  भारतीय  जानकारी

 287.  श्री  एस०  एम ०  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अरब  देशों  में  भारतीय  वैज्ञानिक  ate  तकनीकी  जानकारी
 उपलब्ध  कराने  की

 बहुत  गुंजाइश  कौर
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 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  बया

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भाई  के०  :

 और  देशों  को  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  भारत  की  तकनीकी  जानकारी  उपलब्ध

 कराने  की  गुंजाईश  इसके  लिए  अरब  देशों  की  औद्योगिक  परियोजनाओं  /  कार्य  क्रमों
 के  सावधानी

 पूर्वक  अध्ययन  करने  की  तथा  औद्योगिक  फर्मों  /  अ्ततंधाने  एवं  विकास  इंजीनियरी  डिजाइन

 सलाहकार  फर्मों  से  जो  गारंटी  के  आधार  पर  प्रौद्योगिकियों  को  उपस्कर  तथा  सेवाएं  मुहैया  कर  सकती

 प्रौद्योगिकियों  की  अभिनिर्धारित  करने  की  आवश्यकता  है  ।  इस  समय  अनेक  भारतीय  संस्थाएं  या  तो

 जल  विद्युत  विद्युत  रेल  राजमार्गों  तथा  सड़कों  के  निर्माण  के

 लिए  उपस्कर की  पूर्ति  अथवा  प्रारंभिक  के  कार्य  में
 तथा  इसी  प्रकार  के  अन्य  कार्यों  में  जुटी

 हुई  भारतीय  इंजीनियरी  संस्थाएं  जैसे  इंजीनियर्स  इंडिया  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास

 दस्तूर  एंड  Ho  प्रोजेक्ट्स  ऐंड  इक्विपमेंट  कार्पो  इंडियन  कंसोर्टियम  फ़ार  पावर  प्रोजेक्टस  ग्राही  भी

 विशेष  परियोजनाओं  की  अधिक  क्षमता  का  मूल्यांकन  करने  के  विचार  से  सामान्य  सर्वेक्षण  की

 पता  स्थान  अध्ययन  आदि  में  जुटी  हुई  है  ।

 छोट  समाचार-पत्रों  र  पत्रिकाओं  को  सहायता

 *  293.  श्री  सी०  :  कया  सुचना और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  छोटे  समाचार  पत्तों  और  पत्रिकाओं  को  कोई  सहायता  प्रदान

 ओर

 याद  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  रूपरेखा  क्या  है  ?

 सूचना  आर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  :

 ate  :  छोटे  समाचारपत्न ों  ate  पत्रकारों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  का  ब्यौरा

 संलग्न  विवरण  में  दिया  gat  है  ।

 विवरण

 छोटे  समाचारपत्रों  पत्चिकाश्रों  को  दो  जाने  वाली  सहायता

 पत्न  सूचना  कार्यालय  देश  भर  में  फैले  अपने
 2  कार्यालयों के  माध्यम  से  छोटे  ale  मझौले  दर्जे

 के  समाचारपत्रों
 को

 उन  भाषाओं  में  जिनमें  वे  प्रकाशित  होते  समाचार  कौर  विशेष  लेख  वितरित

 करता है  ।

 ha
 छोटे

 समाचारपत्रों  की  आवश्यकताओं  की  पूति  के  लिए  पत्र  सुचना  कार्यालय  द्वारा  पिछले

 तीन  बर्ष  के  दौरान  अनेक
 नई  सेवाएं  चालू की  गई  हैं

 ।  विज्ञान में  हुए  श्रमिक  कृषि  Wiz
 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  पर  सामग्री  सरल  भाषा  में  प्रतिमास  तैयार  करके  सभी  मुख्य  भाषाओं

 में  जारी  की  जा  रही  पत्र  सुचना  कार्यालय के  प्रादेशिक  /  शाखा  कार्यालय  wey  प्रदेश  की  भाषाओं में
 समाचारों  का  सार

 भी
 जारी  करते है  ।  ये  उन  विशेष  लेखों  के  अलावा  होते हैं  जो  पत्न  सूचना  कार्यालय

 द्वारा  छोटे  समाचारपत्रों  की  प्राथमिकताएं  पुरी  करने  के  लिए  विशेष  रूप  से  तैयार  करके  ज'री

 जाते  हैं
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 3.  एक  कौर  सेवा  क्या  श्राप  जानते  हैंਂ  में  सामूहिक  रुचि  के  विषयों  पर  प्रकाश  डाला  जाता  है  ।

 फोटो के  छोटे  समाचारपत्रों  को  एबोनाइड  झलक  सप्लाई  किए  जाते  है  ।  उन  समाचारपत्रों

 को  जो  तलाक  बनाने
 का

 खर्चा  नहीं  उठा  ब्लैक  सप्लाई  करना  1964  में  आरम्भ

 किया  गया  था  ।  पत्र  सुचना  कार्यालय ने  1975  में  1425  प्राप्तकर्ताश्रों को  11,  541  ब्लाक  सप्लाई  किए  |

 4.  चलो  के  रूप  में  एक  नई  फोटो  सेवा  1971 में  प्रारम्भ  की  गई  थी

 लियो
 प्र

 क्रिया  से  छपने  वाले  उदू  समाचार  पत्रों  के  उत्पादन  के  काम  में  जाने  वाले  विशेष  रूप  से  ट्रीट

 किए  हुए  कागज  पर  जस्त  ब्लाक  का  ठप्पा  होता  है  ।  1975  के  पत्र  सुचना
 कार्यालय  ने  19,557  वितरित  किए  ।  की  वितरण  सुची  में  241  पते  हैं  ।

 5.  पत्र  सुचना  कार्यालय  पत्र  प्रतिनिधियों  को  विकास  परियोजनाएं  दिखाने  के  लिए  देश  के

 विभिन्न  भागों  में  उनकी  यात्रियों  की  भी  व्यवस्था  है  ।  इस  प्रकार  के  दलों  में  छोटे  अर  मझोले  दर्जे
 के  समाचार  रातों  को  अधिकाधिक  प्रतिनिधित्व  दिया  जाता

 छोट  समाचारपत्रों  के  प्रतिनिधियों  को  प्रत्यायन  सुविधाएं  देने  के  मामले  में  उदारता  बर  ती
 जाती  है  ।  नियमों  के  10,000  से  अधिक  की  परिचालन  संख्या  वाला  समाचारपत्र  ही  प्रत्यायन
 के  लिए  मांग  कर  सकता  है  ।  प्रत्यायन  सुविधाएं  मांगने  वाल  छोटे  समाचारपत्रों  की  सहायता  करने  के

 लिए  इस  नियम  में  ढील  दी  गई  है  ।  जब  दो  या  अधिक  समाचारपत्र  जिनकी  कुल  मिला  कर  परिचालन
 संख्या  10,000  से  श्रमिक  सांझे  संवाददाता  के  प्रत्यायन  के  लिए  मांग  कर  सकते  हैं  ।

 7.  पत्र  सूचना  कार्यालय  की  वितरण  सुची  में  4,  500  प्राप्तकर्ता  हैं  जिनमें  ज्यादा  संख्या  छोटे
 कौर  मझौले  दर्ज  के  समाचारपत्रों  की  है  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  आवश्यकताएं  पुरी  करते  हैं  ।
 पटना  को  समग्री  की  रुप्लाई  में  उदारता  बरती  जाती

 पत्र  सुचना  कार्यालय  का  प्रत्येक  कार्यालय  विभिन्न  भाषाओं  में  प्रेस  सामग्री  के  प्राप्तकर्ताश्रों  की
 वितरण  सुची  रखता  at  जब  भी  कोई  समाचार-पत्र  सुचना  कार्यालय  की  सामग्री  मांगता  है  या  किसी
 समाचार  पत्र  का  प्रकाशन  बन्द  हो  जाता  होते  इन
 स्वतंत्रता  गा

 सूचियों  में  परिवर्तन  फिया  जाता  है  ।  इसके  अतिरिक्त
 तित्र  दिवस  जैसे  महत्वपूर्ण  अवसरों  wie  अन्य  अवसरों  पर  विशेष  विशेष

 wife  के  रूप

 सुचना  कार्यालय  के
 में

 प्रेस  संवाद  उन
 समाचार  रपटो  शौर  नियतकालिक  पतों  को  भी  भेजें  जाते  हैं  जो  पत्र

 कार्यालयों  की  नियमित  वितरण
 पत्र  समाचार  एजेंसियों  से  खबरे  लेते

 सूचियों  में  नहीं  होते  ।  क्योंकि  अधिकांश  बड़े
 हैऔर  उनके  झपने  संवाददाता  भी  होते  गर्त  पत्र  सुचना  कार्यालय की  सामग्री  ज्यादातर  अध-शहरी  at  र  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्र  काशित  होने  वाले  छोटे  are  मझोले  दर्जे  के समाचार  पत्तों  द्वारा  पसन्द  की  जाती  है  |

 9.  ae

 माचा  पत्र  नेपा  अखबारी  कागज  जो  सब  से  सस्ता  जितना  लेना  चाहे  ले  सकते  है  ।
 10.  40  टन

 करने  कौर
 तक  की  हकदार  वाले  समाचार-पत्न  ware  लाइसेंस  प्रस्वेदन-पत्र  फीस  का  भुगतान कर
 जांच  संख्या  प्रस्तुत  करने से  मुक्त  हैं  ।

 11  ors  मशीनों  ate  संबंधि  त  उपकरणों  के  ग्राम
 है  उसका

 त  के  लिए  जितनी  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध  er ($0
 प्रतिशत  ठोटे  समाचारपत्नो  के  लिए  gx  गीत  रखा  जाता है  ।
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 ति व  क  लिए 11523  स  बचा  रवों  को  मो ले 12.  ठ् (1 ई  मशान  प्रो  संबंधित  उपक  रगों  के  अय

 बड़े  समाचारपत्रों  को  ग्रपेक्षा  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 13.  2,000  प्रतियों  से  कम  की  परिचालन  सं  ब्या  वाले  समाचारपत्रों  को  अवतारी  कागज  की

 खपत  के  बारे  में  चाट  एकाउंट  गंड  का  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  करने  से  छूट  दी  गई  है  |

 14.  सरकार  की  घोषित  नीति  के  विज्ञापन  ale  द  रय  खरवार  निदेशालय  द्वारा  छोटे

 समाचारपत्रों  ate  नियतकालिक  पत्रा  का  विशेषकर  जन  अभियानों  जिनक  लिए  जोवन
 के

 हर  क्षेत्र  के

 पाठक  अपेक्षित  के  लिए  उपयोग  करने  का  पुरा  प्रयास  किया  जाता  है  ।

 15.  छोटे  अगार  मझौले  दल  के  समाचारपत्रों  जो  समाचार  ieee  से  समावार  नहीं  खरीद

 की  जरूरत  पूरी  करने  के  लिए  प्रा काश वाणी  के  दिल्लो  केन्द्र  से  दोपहर  के  2-30  बजे  30  मिनट

 का  एक  धीमी  गति  का  बुलेटिन  aaa  में  प्रतिदिन  प्रसारित  किया  जा  रहा  है  ।  यह  बुलेटिन  जो  अकाश

 वाणी  के  कई  केद्रों  से  fra  किया  जाता  40  शब्द  प्रति  मिनट  की  गति  से  पढ़ा  जाता  है  ताकि  ठाट

 समाचार-पत्र इसे  हाथ से  लिख  सके  ।  इस  बुलेटिन में  1,200
 शब्द

 होते  हं  ।  इसमें  राष्ट्रय  ग्रोवर

 क्षेत्रीय  समाचारों  को  प्रवक्ता  दी  जाती है  ।  इसमें  महत्वपूर्ण  भ्रन्तर्राष्ट्रोय  समाचारों  को  भो  संक्षिप्त

 रूप  में  शामिल  किया  जाता

 श्रनुसूचिंत  जातियों  तौर  श्रतुवूिंत  जनजातियों  तथा  आदिवासियों  फर  अत्याचार

 *  204.  श्री सतो  सावित्री  श्याम :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे

 क्या  झ्रापात  स्थिति  के  दौरान  देश  के  विभिन्न  भागों में  अ्रतुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  भर  आदिवासियों  पर  भ्रष्टाचार  किए  गए ;  तौर

 प्रत्येक  राज्य  से  1974  से  1974  तक  कौर  जलाई  975  से

 1975  तक  ऐसी  कितनी  घटनाक्रमों  की  सुचना  दी  गई  ?

 गुह  कार्मिक  शर  प्रशासनिक  सुघार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 श्री  श्राम  मेहता :  उपलब्ध  सुचना  के  26  1975 से  31  1975

 तक  झ्रापात  स्थिति  के  दौरान  कुछ  राज्यों  में  भ्रष्टाचारों  की  ऐसी  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है
 ।

 तुलनात्मक  दृष्टि  से  गई  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  alc  सदन  के  पटल  पर

 रख  दो  जाएगी  ।

 मस  स्वदेशी  काटन  मिल्स  कानपुर  को  स्कूटर  संपत्र  स्थिति

 करने  के  लिए  शराइत-पत्र जारो  करना

 *298.  श्री
 चन्द्रिका  प्रसाद  :

 क्या  उद्योग और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री ae  बताने  कीਂ  दर्पा  करेंगे

 कि

 क्या  मिस  स्वदेशीਂ  माइनिंग  एण्ड  मैन्युफैक्चरिंग  कंपनी  लीं  जो  मैसर्स

 देशी  काटन  मिल्स  कम्पनी  कानपुर  के  पूर्ण  स्वामित्व  बाली  उस  की  सहायक  कंपनी  एक  स्कूटर
 संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  हाल  में  ग्राह्य-पत्र  जारी  किया  गया  we

 ? यदि  ,  तो  उसको  रूपरेखा क्य
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 न  an  नी

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  do  ए०  :  कौर  में
 ०

 स्वदेशी  माइनिंग

 एण्ड  मेन्यूफ़ैक्चारिंग  कंपनी  लि०  को  निम्नलिखित  शर्तों  के  साथ-साथ  24,  000  स्कूटर

 वर्ष  की  क्षमता  में  स्कूटरों  का  निर्माण  करने  के  लिए  सोनीपत  के  समीप  ava  में

 एक  नया  प्रौद्योगिक  उपक्रम  स्थापित  करने  हेतु  12-8-1975  को  एक  औद्योगिक  लाइसस  दिया

 गया  है

 कोई  विदेशी  सहयोग  waar  विदेशी  परासशंदायी  व्यवस्था  waar  विदेशी

 नितिन  को  रोजगार  देने  कीਂ  अनुमति  नहीं  होगी  ;

 कस  से  कस  50  प्रतिशत  जज  सहायक  क्षेत्र  से  प्राप्त  किए  जाने  चाहिए  ।  सहायक

 क्षेत्र  से  प्राप्त  की  जाने  वाली  वस्तुग्रों  के  संबंध  में  हुर  सम्भव  यह  प्रयत्न  किया

 जाना  चाहिए  कि  लघु  उद्योगों  से  ग्र धिक तम  वस्तुएं  प्राप्त  की  जाएं  ।

 कंपनी  इस  बात  का  सुनिश्चय  करे  कि  विकसित  की  गई  अयव  नकल  की  जाने

 वाली  डिजाइन  किसी  विश्व  के  पेशेन्ट  को  उल्लंघन  न  करती  हो  श्रद्वा  कोई  कानूनी

 पेचीदगी  न  पैदा  होती

 प्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी  होने  की  तिथि  से  छ  :  ahs  के  भीतर  जारी  की

 वाली  सम्पूर्ण  नई  पूंजी  श्राप  जनता  को  प्रस्तुत  बैठक  कौर

 (=)  सरकारी  वित्तीय  संस्थापकों  को  यह  अधिकार  होगा  कि  arden  कंपनी  के

 साथ  दीर्घावधि  ऋण  करार  में  परिवेश  प्रियता  धारा  का  निदेशन  हो  ।

 महाराष्ट्र  में  विद्युत  की  कसी

 *  300.  श्री  शंकर राव  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  विद्युत  की  कितनी  कमी

 क्या  राज्य  सरकार  ने  इस  कमी  को  दुर  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  पेश  किये  हैं  ;

 मदि  तो  उन  पर  केन्द्रीय  सरकार  कीं  क्या  प्रतिक्रिया  हूँ  ;

 क्या  विद्युत  परियोजनायें  स्थापित  करने  के  लिए  विदेशी  सहायता  मांगी  गई  है  ;  और

 यदि  तो  किन  देशों  से  कौर  कितनी  ?

 ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र
 :

 से
 :  ऊर्जा की  कमी  5 प्रतिशत से  कम  है

 ।

 मांग  को  देखते  हुए  क्षमता  काफ़ी  कम  महाराष्ट्र  सरकार  ने  बिजली  की  नथी  योजनाओं  के

 संबंध  में  परियोजना  रिपोर्ट  भेजीਂ  हैं  ।  इन  योजनाओं  से  छठीਂ  योजना  की  अवधि  में  लाभ  होगा  ॥

 इन  परियोजना  रिपोर्टों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 से  विद्युत  उत्पादन  की  कुछ  परियोजनाओं  की  स्थापना के  लिए  विदेशी  सहायता

 जाती  करने
 के  संबंध  में  महाराष्ट्र  सरकार  ने  अपनी  रुचि  जाहिर  की  है  किन्तु  इस  संबंध  में  किसी

 भी  विशिष्ट  परियोजना  के  लिए  औपचारिक  प्रस्ताव  श्रमी  तक  प्राप्त  नही ंtaal  ot
 नला जानाग्वी  मै ८
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 लिखित 8
 1897  a

 देश  में  विद्युत  को  मांग  प्रौढ़  सप्लाई  के  सोच  प्रकार

 *  301.  डा०  के०  एल०  राव
 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  कितनी  ऊर्जा  ale  प्रीतम  वियत  को  मांग  है  तथा  इस  समय  राज्यवार

 वास्तविक  सप्लाई  कितनी  है  ;

 पाँचवीं  योजना  के  mat  तक  मांग  ae  सप्लाई  के  बीच
 कितना  eat  रहेगा  ;

 और

 त  arr पांचवीं  योजना  के  ग्रस्त  तक  यह  ग्रस्त
 दूर  करने  के  STN  नशा  कार्यवाही  की  जा  रही

 ह ै?

 ऊर्जा  मंत्री
 कृष्ण  चन्द्र

 :
 से  (7)  अ्रपेक्षित  सूचना  देने  वाले  तीन  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखें  जात  हैं

 में  रवा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  10256/76]

 कारों  क्रि  मांग  तथा  उत  yrs, Werq

 *  304.  श्री  सोम  नाथ  चटर्जी  :  क्या  उद्योग  झीर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फि  :

 सपरा * भारत  में  1975  में  कुल  कितनी  कारों  का  उत्पादन

 इन  कारों  की  कुल  सांग  कितनी  है  तथा  कमों  को
 दूर

 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाएं

 गए  हैं  ;  कौर

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  में  छोटी  कारों  का
 उत्पादन

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 उद्योग  श्र  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  टो०  ए०  :  ग्रोवर  1975  के  कलेण्डर

 ag  में  23,250  कारें  निमित  की  चूंकि  हाल  के  सोतों  में  कुल  ade  का  स्तर  गिर  गया  ae

 इसलिए इस
 समय  इतनों  मांग  नहीं  है  जोकि  पूरी  न  को  जा  सके  ।  मत  कमी  को  पुरा  करने  के

 लिए  कदम  उठाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  छोटी  कार  बनाने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 Setting  up  of  Atomic  Power  Station  in  Nortk  Bihar

 ¥*305.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Atomic  Energy  be  pleased  te
 Stated  ;

 (a)  waether  uranium  is  found  in  abundance  in  Jadugudain  Singhbhum  district  of  Bihar  ;

 (b)  wiether  the  Government  of  Bihar  have  submitted  a  scheme  to  lt  to  Set  up
 al  atomic  p)wer  Station  in  North  Bihar  ;  an

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto

 ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Planning,  Min:  Atomic  Energy,
 Minister  of  Electronics  and  Minister  of  State  (Sh  1at  Indira  Gandhi)  :
 {a)  Uranium  ore  deposits  in  mineable  quantities  are  availab  aul ||  1  n  Bihar.

 (b)  No.  Sir.

 (c)  Does  not  arise.
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 योजनाओं  के  लिये  घन  का  नियतन

 1300.  श्री  गिरिघर  गोसांगों  :  क्या  योजना  मंत्र  यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1975-76  के  लिए  विभिन्न  विकास  योजनाओं  के  संबंध में
 '

 राज्य  और

 केन्द्र  द्वारा  धन  के  नियतन  के  बारे  में  उड़ीसा  सरकार  के  साथ  बातचीत  पुरी  हो  गई  है  ;

 )  यदि  तो  उसमे  राज्य  श्र  केन्द्रीय  सरकार  का  कितना-कितना  कौर

 चालू  वित्तीय  ag  में  उक्त  राज्य  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  कितनी  धनराशि

 रखी गई  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  इन्द्र  कुमार  गुजराल  तथा  हां
 ।

 उड़ीसा  सरकार  के  साथ  उनकी  1975-76  की  वार्षिक  योजना  के  संबंघ  में  विचार-विमश  ag  के

 आरम्भ  में  समाप्त हुए  और  89.  25  करोड़  को  योजना  अनुमोदित  की  गई  इसके  लिए

 वित्त-व्यवस्था  इस  प्रकार  से  की  जानी  थ

 करोड़ों  में )

 राज्य  के  संसाधन  40.  59

 32.  70 केन्द्रीय  सहायता

 उपर्युक्त  केन्द्रीय  सहायता  के  महानदी  डेल्टा  परियोजना  के  लिए  1.  00  करोड़

 aru  at  विशेष  अग्रिम  योजना  सहायता  भी  आवंटित  को  गई  थी  |

 सूचना  एकत्र  की  जा  रहीं  है  ।

 Export  of  Ambar  Charkhas

 1301  Shri  Hukum  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil
 Supplies  be  pleaSed  to  state

 (a)  whether  some  countries  have  placed  orders  with  India  for  supply  of  Ambar  Charkhas;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  countries  ;

 (c)  whether  some  State  Governments  have  been  given  orders  for  the  manufacture  of  this
 €harkha;  an

 States (d)  if  so,  the  names  of  the  S  Lye ई  क ेjerey  ह

 The
 Minister

 of  State in  the  Ministry  o  है  Industry AAAS ही  भ y  and  Civil  Supplies  (Shri  A.P..
 Sharma) :  (a)  and  (b) :  Ambar

 Char  ‘khas  have  been  supplied  to  Mauritius.and  Laos.

 (c)  No.  Sir

 (d)  Does  not  arise

 अनुसूचित  जातियों  श्रनसुचित  जनजातियों  के  लोगों  को  भर्ती

 1302.  श्री
 प्रिय  रंजन  दाप  मुंशी  : +  ओप्रा  ह  के  है  देव  | Trt  हन हि त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुलिस दि  ग  तथा  अन्य  सेवाओं  झर  उपक्रमों  तथा  एककों  में  अनुसूचित  जातियों
 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों की  भर्ती  सरकार  की  नीति  के  अनुसार  नहीं  हो  रही है  ;  we
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 का  बकल

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इसके  कारणों का  पता  लगाने के  लिये  एक  जांच

 समिति  नियुक्त  करने  तथा  इस  सम्बन्ध  में  उचित  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 गह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुघार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ओम  :  जी  श्रीमान्  ।  सभी  विभागों  तथा  seat  शादी

 द्वारा  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  की  भर्ती  से  सम्बन्धित  अनुदेशों  का  पालन  किया

 जा  रहा है  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 Complaint  against  Chairman,  NEPA  Mills

 plies  be  pl  eaSed  to  State
 Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Willthe  Minister  of  Industry  and  Civil  Sup-

 (a)  whether  Complaints  have  been  received  against  the  Chairman  of  the  Naticnal  News-
 prints  and  Paper  Mills  Ltd.  about  the  irregularities  and  large  Scale  bungling  in  the  procurement
 of  transformer,  limestone  as-also  putting  the  factory  in  loss,  which  have  been  investigated  by
 the  C.B.  I.  >

 (b)  whether  many  charges  were  found  to  be  correct  in  the  course  of  inveStigaticn;  and

 (c)  the  action  taken  on  the  basis  of  the  investigaticns  made  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry‘of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  B.P.
 Maurya)  :  (a)  No  such  complaints  have  So  far  been  investigated  by  the  C.B.I.

 (be)  and  (c),  Do  not  arise.

 झाई०  एन०  ए०  के  भूतपूर्व  सैनिकों  को  पेन्शन

 1304.  श्री  नारायण  चन्द  परिवार  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  स्वतन्त्रता  सेनानी  पेन्शन  यो  जना  के  म्रन्तः नि  प्रत्येक  राज्य  में  sso

 एन०  ए०  के  कितने  भूतपूर्व  सैनिकों  को  31  1975  तक  पेन्शन  मंजूर  की  गई  है  ;

 राज्य-बार  प्रत्येक  वर्ग  के  कितने  मामले  नामंजूर  किये  शौर

 प्रत्येक  वर्ग  में  राज्यवार  कितने  मामले  प्रभी  भी  लग्बित  पड़े  हैं  ?

 गुह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ए०  ate  सूचना  का  विवरण
 संलग्न  है  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  Zo  10257]  70]

 |

 वर्ष  1975  के  दौरान  बनी  फिल्में

 1305.  श्री  बसन्त  सारे  :

 श्री  देकर  दयाल  सिंह  :

 कया  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  मारेंगे  कि  :

 वर्ष  1975  के  दौरान  देश  भाषा-वार  कितनी  रंगीन  तथा  अन्य  फिल्मों  का  निर्माण

 हसा  झर  उन  पर  कितना  पूंजी-तारेश  es  ;
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 (a)  ay  1975  में  कितनी  फिल्मों  का  निर्यात  gar  तथा  उससे  कितनी  बिदेशी  मुद्रा  कीਂ

 राय  हुई

 वर्ष  1975  के  दौरान  फिल्म-निर्माण  में  भ्रष् तिक तम  तथा  न्यूनतम  कितनी  पूंजी  निवेश

 sar  तथा  ऐसी  फिल्मों  के  नाम  क्या  शौर

 क्या  सरकार  फिल्मों  के  निर्माण  लागत  की  उच्चतम  सीमा  निश्चित  करने  के  किसी  प्रस्ताव

 पर  विचार  कर  रही  है  ?

 सूचना  शर  प्रसारण  मंत्रालय में  उपमंत्री  धर्मवीर  faa)  :  एक  fare  संलग्न है
 जिसमें  फिल्म  सेंसर  बोर्ड  द्वारा  1975  के  दौरान  प्रमाणित  की  गई  फीचर  फिल्मों  का  भाषा-वार  ब्यौरा

 fear  हमरा  ।  फिल्म  उद्योग  निजी  क्षेत्र  में  होने  के  कारण  फिल्मों  के  निर्माण  पर  हुए  पूंजी  निवेश

 के  बारे  में  रारकार  को  जानकारी  नहीं  है  ।

 फिल्मों  के  निर्यात  के  संबंध  में  प्रां कड़े  उनकी  लम्बाई  कौर  मूल्य  के  ग्रनुसार  संकलित

 किए  जाते  हैं  ।  1974-75  के  1,09,90,740  मीटर  लम्बी  6,62,55,071  रुपये  के

 मूल्य  की  फिल्मों  का  निर्यात  किया  गया  ।

 सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  अलग-प्रलय  फिल्मों  की  लागत  थलग-अलग

 होती  है  जो  निर्माण  सेटों  रोक  स्थानों  की  शादी  पर  fare  करती  है  ;

 जी  नहीं  +

 विवरण

 फिल्म  असर  बोर्ड  द्वारा  1975  के  दौरान  प्रमाणित  भारतीय  फीचर  फिल्‍मों  का

 भाषा-वार  ब्यौरा

 धर्म  संख्या  भाषा  रंगीन  सादी  कुल

 1  हिन्दी  /  राजस्थानी  /

 116  120 नागरी  उर्दू/डौगरी
 2  मराठी  10  17

 गुजराती
 हि  11  12

 पंजाबी  ह

 कोंकणी

 ग्रंग्रेजी

 तमिल  24  47  71

 अलग os  32  56  88

 कड  13  39

 10  मलयालम  15  62  77

 11  बगला  135  35

 12  feat

 13  अ्रसमिया

 ———  ee,

 योग  223  252  475
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 लिखित
 उत्तर
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 1897  )

 एच०  Vo  एल०  श्री  जार  में  श्रतुतुष्वित  जनजाति  के  क्मेंचारी

 1306.  श्री  जंड०  एस०  काहन डोल  :  रक्षा  मंत्री  द्
 AQ  ANU ताने  की  कपा  करेंगे

 एच ०  एल०  नासिक  में  कुल  कितने  क्  चारी  हैं  ale  उनमें

 अनुसूचित  जनजाति  के  कितने  कर्मचारी  हैं  ;  पर

 SN
 क्या  सरकार  की  होती  के  श्रतुसार  उसमें  कूल  कोच  ह ०  ी  के  6  प्रतिशत  कमेंट्री

 अनुसूचित  जनजाति  के  है  ;  शर

 यदि  तो  उसके  बया  कारण  हैं
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संतरी  विट्ठल  नरहर  :

 carve  tera  लिमिटेड  के  नासिक  प्रभाग  में  31-12-75  को  कर्मचारियों  की  कु  संध्या  7325

 थी  जिनमें  से  191  कर्मचारी  अनुशोचत  जनजातियों  के  थे  |

 (a)  are  जो  नही ं।  शभ्रतुसु चित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  के

 निधित्व  में  सुघार  करने  के  लिए  हिन्दुस्तान  एयरो  नासिक्य  लिमिटेड  सभी  सम्मान  करना  चाहता  है  ।

 स  जनक  छत्र  के  उपनामों  में  ग्र तु सूचित  जनजातियों  तथा  भ्तुसुचित  जातियों  के  लिए  पदो  का  आरक्षण

 निर्धारित  करते  हुए  राष्ट्रपति  के  निदेश  को  1970  में  लागू  किया  गया  था  ।  मार्चे  1970

 नासिक  प्रभाग  ने  2782  रिक्त  पदों  को  भरा  है  जिसमें  से  175  पद  श्रनुमुचित  जनजातियों  के  लिए

 आरक्षित  किए  गये  थे  इसके  ग्र तु सुचित  जन॑जातियों  के  147  ग्रभ्यधियों  को  नियुक्त  किया  गया

 च्» श् ए । गति  28  पदों  में  से  7  के  लिए  भर्ती को  कार्यवाई  की  जा  रही  ।  शेर  21  पदों  के  लिए  काफी

 प्रयत्न  करने  के  बावजूद  पुस्तक  weal  नहीं  मिज  सके  ale  इसलिये  स्थापित  प्रक्रिया  के  अनुसार  इन

 gal  का  श्रनारक्षण  कर  दिया  गया  है  ।

 Industry  in  Sidhi(M.P.)

 Shri  Mavtand  Singh  :  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies
 be  please  it  >  State

 (a)  wiather  Govern  nent  propose  to  set  up  any  industry  in  Sidhi  district  in  Madhya
 Prafesh  in  coll  ad b  Oration  with  Singrauli  C»al  Develop  Tl. ment  कि AA  poration  ;

 (b)  whether  any  application  is  also  under  consideration  in  this  regard  ;

 (c)  if  so  facts  thereof  ;  and

 (d)  the  date  by  which  the  industry  would  be  set  up  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  B.P.
 Maurya)  :  (a)  Government  is  not  aware  of  the  existence  of  any  corporation  known  by  the  name

 T  h  a of  Singrauli  Coal  Development  Corporation.  we q  uestion  of  setting  up  an  industry  in  colla-
 boration  with  this  Corporation;  therefore,  does  not  arise.

 (b)  to  (d)  :  Do  not  arise.
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 सवाई  स्थित  जयपुर  उद्योग  सीमेंट  संयंत्र  का  बन्द  होना

 1308.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  मंत्री यह  बताने  की  कपा

 करेंगे

 सरकार ने  सवाई  माधोपुर  स्थित  जयपुर  उद्योग  सीमेंट  संयंत्र  जो  1975  सै

 बंद  पड़ा  उत्पादन  आरम्भ  करने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ;

 क्या  सरकार  वित्तीय  सुप्रबन्ध  ah  धनराशि  का  दुरूपयोग  करने  लिये  कम्पनी  के

 मालिकों/निदेशकों  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाना  चाहती  हैं  ;  ह्-रहेगे

 वया  सरकार  संयंत्र  को  अपने  नियंत्रण  में  लेने  पर  विचार कर  रही है  ?

 उद्योग  ate  नागरिक  oft  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बुद्ध  प्रिय  :  से  (w)e ४

 area  जयपुर  उद्योग
 Five

 का  सवाई  मानपुर
 सीमेन्ट

 का  रखाना
 1975  के  द्वितीय  सप्ताह

 से  सनद  पड़ा  है  ।  कम्पनी  की  समस्याश्नो  का  पता  लगाने  तथा  इसे  फिर  से  चलने  का  चुर निश्चित

 करने  के  लिए  उपयुक्त  श्रभ्युपाय  करने  के  विचार से  कम्पनी  कार्य  विभाग  तकनीकी  विकास के

 निदेशालय  स्टेट  बैंक  श्राफ  इण्डिया  के  प्रतिनिधियों  ने  कारखाने  का  दौरा  किया  |  we

 बैक  श्राफ  इण्डिया  फिलहाल  प्रबन्धकों  में  कुछ  परिवहन करके  कारखाने  को  वित्तीय  सहायता
 प्रदान

 करने  संबंधी  एक  प्रस्ताव  की  जांच  कर  रद्दा  है  ।  मालिकों/निदेशकों के  विरुद्ध  कानून  के  विशिष्ट

 कप  से  उल्लंघन  साबित  हो  जाने  पर  उपयुक्त  प्राधिकारियों द्वारा  कोतवाली  की  जाएगी
 ।

 *िसिप्लिण्ड  डेमोक्रसी--क्वेस्टਂ  फार  स्टेशनरी
 ”
 दीपक वाली  पुस्तिका

 1309.  श्री  सरदी  राय  :  कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डी०  To  वी०  पी०  ने  एक  पुस्तिका  प्रकाशित  की  है  जिसका  शीर्षक
 डेमोक्रेसी--क्वेस्ट  फार  है  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  भाषा  में  उसकी  कितनी-कितनी  प्रतियां  मुद्रित  की  हैं  ae  उस  पर

 कितनी  धनराशि  खर्च  हुई  है  ;

 क्या  यह  पुस्तक  मुख्य  रूप  से  किसी  विशेष  राजनीतिक  दल  के  कार्यकर्ताश्रों  के  लिये

 प्रकाशित  की  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  ऐसी  पुस्तक  प्रकाशित  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  जी

 हिन्दी  ale  भ्रम्रेजी  में  दस-दस  हजार  प्रतियां  छापीं  गई  जिनकी  लागत  लगभग  रुज

 8,209.00  थी  ॥

 नींचे  लिखी  भाषाओं  में  उनके  सामने  दी  गई  सख्या  के  भ्रनुसार  मुद्रण  का  काम  हाथ  में  ले

 | लिया  गया  है

 प्रत्येक  में (1)  उड़िया  .  तेलुगू  कौर  कन्नड़

 10,000

 (2)  मुजराती  सनौर  मराठी  :  प्रत्येक  में  5,000

 28
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 ote  जनता के  ज्ञान  वर्धन के  लिए  इस  पुस्तिका  को  उपयोगी  समझा  गया  क्योंकि

 इसमें  सरकार के  20  सूत्री  प्राथमिक  कार्यक्रम कौर  इसके  प्राप्त
 सफलता

 पर  प्रकाश  डाला
 गया

 है  ।  यह  किसी  भी  राजनीतिक  दल  के  कार्यकर्ताओं के  लिए  नहीं  इसमें उन  परिस्थितियों

 की  भी  चर्चा  की  गई  है  जिसके  कारण  आपात  स्थिति  की  घोषणा  करनी  पड़ी  :

 Setting  up  of  Industries  in  M.P.

 1310.  Shri  G.C.  Dixit  Willthe  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies  te  pleased
 to  State  (a)  whether  Government  are  aware  that  the  number  of  industries  set  up  in  Madhay
 Pradesh  during  the  last  six  months  is  much  less  than  that  of  the  industries  set  up  in  other  States  ;
 an

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  B.P.
 Maurya)  :  (a)  and  (b)  Information  relating  to  the  number  of  industries  set  up  in  Madheg
 Pradesh  and  in  other  States  during  the  last  six  months  is  not  available.  However,  16  letters  of
 imtent  and  20  industrial  licences  were  issued  for  location  of  industrial  units  in  Madhya  Pradesh 1

 during  the  pericd  July-December, 1975.

 केरल  राज्य  इलेक्ट्रोनिक  विकास  निगम से  लाइसेंस के  लिये  श्रीचंदन-उत्

 1311.  शी  व्यालार  रवि  क्या  इलैक्ट्रानिकी  मंत्री  ag  बताने  की  aor  करेंगे  कि  :

 सरकर  के  पास  केरल  राज्य  इलेक्ट्रा  बिको  विकास  निधम  से  साइट्स  के  लिये

 प्राप्त  कितने  आवेदन  पत्र  लम्बित  पड़े  ओर

 इस  में
 विलम्ब

 के  क्या  करण  हैं
 ?

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा
 इलेक्ट्रॉनिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  :  दो  आवेदन
 पत्र  M

 (@)  इन  दो  आवेदन  पत्रों  की  तारीख  15  1975  तथा  31  1975

 इस  स्थिति  में  यह  नहीं  समझा  जा  सकता  कि  इन  आवेदनों  पर  विचार  करने  में  विलम्ब  हो  गया

 | है

 कम्पनियों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  भ्रघितिय्स  का  wana

 1312.  श्री  राशि  भूषण  :  न्या  उद्योग  श्र  नागरिक पूति
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  कोलगेट  कोका  कोला  निर्यात  डस  wie  केडबरी

 फ्राई  द्वारा  श्रबन  विदेशी  मुद्रा  )  1973  के  सम्बन्धित  उपबन्धों  का  ग्रनुपालनਂ  किया

 जाता है  ;

 यदि  नही  तो  सरकार  ने  31  1974  के  बाद  a  तक  कया  कार्यवाही  की  है  जिसकी
 ये  कम्पनियां  भ्र घि नियम  के  उपबन्धों  का  प्रनुपालन  करने  लगें  ?

 उद्योग  कौर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  झ्र ौर  ॥
 रिउजबं  बेक  श्राफ  इंडिया  ने  det  कचहरी  फ्राई  प्राइवेट  लिमिटेड  को  विदेश  मुद्रा  विनियम

 2.0
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 1973  की  धारा  29  (2)  शौर  के  अधीन  wea  बातों  के  साथ-साथ  इस  शर्ते

 एक  झ्शा-पत्र  जारी  किया  है  कि  झूम ति
 पत्र  प्राप्त  होने  की  तारीख  से  2  वर्षों  की  अवधि  के  भी  त

 भातर  कंपनी  की  इक्विटी  पू  में  गे  र-जरावा  तीय  ge  40  प्रति  यत  की  सीमा  से  अधिक  नहीं  रहने  दिया

 जायेगा  ।

 उपर्युक्त  अधिनियम  की  धारा  29  के  अ्रधी न  तुम  ति  प्राप्त  करने  के  लिये  मेसस  कोलगेट  पा

 लिव  प्राइवेट  कोका  कोला  एक्सपोर्ट  का  रपोरेशन  कौर  aa  पाउडर  ने  अपने

 आवेदन  प्रस्तुत  कर  दिये  हैं  ।  इन  कंपनियों  के  लिये  रिजवी  फर्क  श्राफ  इंडिया  ने  उक्त  अधिनियम  की

 धारा  29  (2)  कौर  के  अधीन  कभी  कोई  श्री  देश  जारी  नहीं  किये हैं  |

 रत्नागिरि  के  खास-पास  समुद्र  में  इल्मे नाइट  के  निक्षेप

 1313.  श्री  एस०  कता मुतु  :  क्या  परमाणु ऊर्जा प्र्  मंत्री  यह  बताने  कि  करेंगे  कि  :

 क्या  महा  राष्ट्र  में  रत्नागिरि  के
 प्रतिभास  समुद्र  में  इल्मे नाइट  के  विशाल  भण्डारों  का  फ्लो

 चला  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  कौर  इस  बारे  में  सरकार  का  कया  कार्यवाही  करने

 का  विचार  है  ?

 अरब
 नि  योजना  way  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री

 मदिरा  तथा  महाराष्ट्र  में  रत्नागिरि  क्षेत्र  के  गहरे  समद्र  में  इसमे  नाइट
 के  विशाल

 निक्षेप  नहीं  पाये  गये  हैं  ।  1973-74  के  वर्ष  मेरे  सागर  के  उत्तर-पूरव  में  समुद्र  विज्ञान  सम्बन्धी

 meat  करने  के  लिए  चलाये  गये  श्रूशसियान  के श्रत्तगंत  इस  विभाग  के  परमाणु  खनिज  प्रभाग  नें

 सर्वेक्षण  जिनमें  महाराष्ट्र  राज्य  के  रग्नर्गिरि  तट  से  दुर  समुद्र  तल
 से  लिये  गये  नम

 नों
 की  जांच  करना

 तथा  उनकी  रेडियो-सक्रियता  को  मापना  भी  शामिल है  ।  अभियान  के  दौरान  इकट्ठे  किये  गये

 अधिकांश  नमूनों  में  भारी  खनिजों  की  मात्रा  1%  से  भी  कम  पाई  गई  ।

 भारत  के  हैवी  इजेकट्रीकल्य  लिमिटेड  में  बहुमत  यूनियन  का  चुनाव

 1314.  श्री  भावसिंह  दौरा  :  उद्योग  शरीर  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा

 क्या  भारत
 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  द्वारा  गुप्त  मतदान  द्वारा  शीघ्र  ही  बहुमत  यूनियन

 का  चुनाव  किया  जायेगा  ;  ौर

 क्या  बहुमत  युनियन  का  चुनाव  करने  के  लिए  गुप्त  मतदान  सरकारी  क्षेत्र  क ेसभी  एककों
 थे  लागू  होगा  ?

 उद्योग  शौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  ठी०  ए०  :  केन्द्रीय  संयुक्त  परामर्श  समिति
 थें

 प्रति  निधि
 श्र  प्रबंध  में  श्रमिकों

 को सम्मिलित  करने के  लिए  बहुमत  यूनियनों  का  निर्धारण  करने
 थ भारत  gat  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  के  भोपाल  कौर

 हरिद्वार  स्थित  एककों  में  कुछ सम  पहले  गुप्त  मतदान

 चुनाव  कराये  गए  हैं  ।

 Bo



 लिखित  उत्तर
 8  1897

 है  सरकार  ने  गुप्त  मतदान  द्वारा  चुनाव  सरकारी  क्षत्र  के  सभी  एककों  में  लागू  करने  के

 भें  कोई  अदे पए  mITY  तद  feat है  ।  चूंकि  बहुमत  का  निर्धारण  करने  के  यह

 स्वीकृत  पद्धति  है  इसलिए  यदि  परिस्थितियां  ता  किसा  भा  एकक  ही  यह  पौधा  M4 S  ज  weedy

 साँग  सें  कमी  का  साप्तना  करने  वले  के  समर्थन  के  उपाय

 131  पत  मंत्री  य
 यह  बताने की श्री  चिन्तामणि  फाणिगय़ही  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  alt  Ut

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  नें  मांग  में  कमी  का  सामना  कर  रहे  उद्योगों  की  स्थिति  की  पुनरीक्षा

 की  है

 यदि  तो  उक्त  उद्योगों  के  नाम  क्या  हैं

 क्या  सरकार ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  अनेक  उपायों  पर
 विचार  किया  है  ;  अझर

 यदि  at,  तो  इन  उपायों  की  रूपरेखा  क्या  है
 ?

 उद्योग  कौर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :
 से

 (a)

 सहार  ऑ्रोयोपिक  उत्पादन  की  प्रवृत्ति  पर  बराबर  नजर  रखती  है  यह  विदित  हुआ  है

 कि  जहां  कुल  मिलाकर  औद्योगिक  उत्पादन  की  उत्पादन  दर  में  वृद्धि  हुई  है  वहां  कुछ  उद्योगों  के

 पादन  में  1975 में  1974 की  तुलना  में  कुछ  गिरावट  आई है  ।  संभी  मामलों  में  झत्पादल

 की  गिरावट  का  कारण  मांग  में  गिरावट  नहीं  ठहराई  जा  सकती  ।  मांग  में  अस्थायी  कमी  बाले

 चने  हुए  उपभोक्ता  उद्योगों  की  सदस्यों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  भ्रातृ  मंत्रालयीय  wea

 दल  का  गठन  किया  गया  है  |  इस  बीच  सरकार  ने  ५ अनक  उद्योगों  में  आधिक  उत्पादन  at  अधिक

 बिक्री  सुनिश्चित  लिए  कुछ  अभय  पाय  किए  हैं  ।  इन  अ्रभ्यूपायों  में  प्रौद्योगिक  यक्रमों  को

 अपने  उत्पादन  में  विविधता  सरकार  परिवहनਂ  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रतिष्ठित

 aa  का  श्रांवटन  करना  तथा  निर्माण  कार्यों  पर  लोगों  के  प्रतिबंध  में  ढील  देना  शामिल  है  ।  कपड़ा

 उद्योग  के  क्षेत्र  में  कमजोर  कौर  रूण  मिलों  को झावश्यक  नियन्त्रित  कपड़े  का  उत्पादन  करने  के

 मामले  में  छट  प्रदान  की  गई

 बेरोजगार  व्यक्तियों  की  संख्या  में  वद्ध

 1316.  श्री  खेम चन्द भाई  चावड़ा  :  FAT  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  !

 क्या  पहली  पंचवर्षीय  योजना  से  ही  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  संख्या  होती  से  वृद्धि

 हो  रही  कौर

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  पन्त  में  प्रत्येक  श्रेणी में  ऐस  लोगों  की  संख्या  कितनी

 थी  ?

 प्ली योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री *  (ot  प्रॉजेक्ट  झ «६
 ह  नत  AIQY  न्यूज  गुज  स्व  द  Av?  ae  पंचवर्षीय  योजना

 की  भ्र वधि  से  देश  में  बेरोजगारी के  विस्तार  कौर  विधि  की  दर से  संबंधित  ठीक-ठीक  सूचना  उपलब्ध

 नहीं है  ।

 ई |



 Written  Answers  Magha  8,  1897  (Saka)

 रोजगार  कार्यालयों  में  रोजगार  पाने  के  इच्छुक  व्यक्तियों  के  नामों  के  रजिस्टरों  के  झोकों

 Mug  aed  way  में  बेरोजगारी  बी  स्थिति  की  and  जानकारी  मिलती  पता  चलता  है

 निहाल  के  वर्षों  में  नौकरी  टूटने  वालों  की  संख्या  में  वृद्धि  की  दर  में  कमी  1971-73

 मे  जो  प्राप्त  वार्षिक  वृद्धि  30  प्रतिशत  उसके  मुकाबले में  यह  1973-75  में  6  प्रतिशत  थी  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 शेर  ठीक  स्तरों  के  भ्रनुस/र  वर्गीकृत  31-12-73  को  रॉज  गार  कार्यालयों  में  रोज  नार  पाने

 के  इच्छुक  व्यक्तियों  के  नामों  के  रजिस्टर  में  नौकरी  ढूंढने  वालों  की  संख्या

 कों श्रेणी  39-12-73

 रोजगार  पाने  के  इच्छुक
 य व्यक्ति  | रों  के  नामों  की

 रजिस्टर  में
 संख्या

 मेट्रिक  से  कम  43:
 16,002

 मैट्रिक  पास  20,74,001

 वे  व्यक्ति  जिन्होंने  हायर  सैकण्डरी  पास  किया  इंटरमीडिएट

 अंडर  ग्रेजुएट  शामिल  हैं  )  10,771.
 817.0

 ग्रेजुएट  व्यक्तियों  का  जोड़  6,88,9  68

 1  +  कला  2,  90,856

 2  .  विज्ञान  2,10,716

 3  .  वाणिज्य  94,957

 4  प्रा यु विज्ञान  5,664

 5  .  इंजीनियरी  22,730

 6.  पशु-चिकित्सा  371

 7.  कृषि  8,913

 8.  fafa  2,457

 9.  शिक्षा  44,629

 10.  अन्य  7,675

 एएए  ———  न
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 28  1976
 ee

 spurt  31-12-1973  को

 व्यक्तियों  मों  की

 रजिस्टर  से a  |  संख्या

 5.  पोस्ट  ग्रेजुएट  व्यक्तियों  का  जोड़  66,921

 c  कला  34,324

 2.  विज्ञान  16,036

 3.  वाणिज्य  5,137

 4,  झा यु विज्ञान  184

 5,  इंजीनियरी  363

 पशु-चिकित्सा  19

 7.  कृषि  959

 8.  विधि  127

 9.  शिक्षा  8,323

 10.  सत्य  1,449

 कुल  शिक्षित  (2-5)  39,  01,647

 ee a  Te  A  At  we  नन

 2.  कूल  नौकरी  ढुंढने  वाले  (1-5)  82,  17,649

 :  रोजगार  ग्रोवर  प्रशिक्षण  मह

 द्ांसफामेर  एककों  का  निर्माण

 1317.  श्री  दूना  उरांव  :  क्या  उद्योग  शौर  नागरिक  प्रति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 stearate  बनाने  वाले  एककों  के  नाम  क्या  हैं  देश  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 एकक-वार  कितने  ट्रांसफार्मर  र  गये  तथा  उन  एककों  की  क्षमता  भ्र ौर  उपयुक्त  क्षमता

 का  ब्यौरा कया  है  ;

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ट्रांसफाम र  उद्योग  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 श

 ्  क

 स्थान  HT  चय Nua ज  wh  नन  न  करने  की  समस्या  की  जांच क्या  सरकार  ने  ट्रांसफामेंर  उद्योग  के  लिए

 करने  हेतु  कोई  दल  नियुक्त  किया  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  कया  परिणाम  निकला  शौर  राज  तक  कार्यवाही की  गई  है  ?
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 Written  Answers  January  28,  1976

 उद्योग  कौर  नागरिक  पति  मंत्री  टी०  एं०  :  निम्नलिखित  तालिका से  मांगी  गई

 गचकारी  का  पता  चलता  है  :--

 दस  लाख  के०  वी ०  ए

 ि

 अधिष्ठापित  क्षमता  प्रयुक्त  क्षमता

 1973,  +  11.65 17,94  65%

 1974  20.04  12.21  61%

 1975  13.23
 ee  वाध्

 oa
 bd

 60%

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  एक  नया  ट्रांसफामंर  कारखाना  स्थापित

 कर  रहा  है  जो  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  तक  पुरा  हो  जाएगा  ।  इससे  वर्तमान  अधिष्ठापित  क्षमता

 और  योजना  काल
 के

 अन्त
 तक  की

 मांग  जिसके  300  लाख  के  वी  ए  का  अ्रनुमान  है  के  बीच  को

 पुरा  करने  में  मदद  मिलेगी  ।

 आर  भारत  हैवी  इलेविट्रकल्स  लिमिटेड  ने  ट्रांसफार्मर  संयंत्र  स्थापित  करने  के

 स्थल  का  चुनाव  करने  के  प्रश्न  पर  विस्तृत  रूप  से  विचार  किया  था  ।  शांति  बहुत

 ही  उपयुक्त  स्थल  चुना  गया  था  क्योंकि  इस  स्थान  में  परिवहन  तथा  कुशल  श्रमिक  की

 सफलता  जैसी  आवश्यक  अवस्थापना  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  कौर  यह  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड

 का  भोपाल  संयंत्र  जो  परियोजना  स्थापित  करने  में  इंजीनियरी  कौर  तकनीकी  सहायता  दे  रहा  है

 के  भी  नजदीक  है  ।  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  सिविल  तथा  निर्माण  कार्य  हो  रहा  है  |

 भारत  की  समाचार  एजेन्सियों  द्वारा  श्रभ्यावदन

 1318.  श्री  ईदवर  चौधरी  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  भारत  में  कौन-कौन  सी  समाचार  एजेन्सियों  हैं  कौर  ये  कितने  समय  से  कायें  कर  रही

 उनमें  से  किस-किस  ने  अपने  काय  में  अनुभव  की  जा  रही  कठिनाइयों  के  बारे  में

 सरकार  को  अभ्यावेदन  दिया  है  ;  और

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।

 सुचना  शर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  लम्हा  जिन  भारतीय  समाचार

 एजेंसियों  के  प्रतिनिधि  भारत  सरकार  से  प्रत्यातित  उनके  बारे  में  एक  विवरण  सदन  की  मेज  पर

 wa  दिया गया  है  ।

 इन  समाचार  एजेंसियों  में  से  किसी  से  भी  समाचार  एजेंसियों  के  कार्य-संचा  लन  में

 ै ह, अभव न्य  की  गई  कठिनाइयोंਂ  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  नहीं  मिला  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 लिखित  vat. 8
 1897

 )

 विवरण

 प्रैस  ट्रस्ट  श्राफ  इंडिया  1049 aviv  में  प्रारम्भ ANTS  ro (  च ेfall  )

 (1961
 ry ha न्यूज  साफ  इंडिया  श्रारस्म्भ

 समाचार  भारती  क  (1966  में  प्रारम्भ
 \

 हिन्दुस्तान  समाचार  .  (1948  में  प्रारम्भ  हुआ

 नेशनल  न्यूज  सर्विस  (1951  में  प्रारम्भ

 इंडिया  प्रेस  एजेंसी  (1957  में  प्रारम्भ

 इंडिया  न्यूज  एण्ड  फीचर  लायंस  (1959  में  प्रारम्भ

 एंटरप्राइज  न्यूज  एण्ड  फीचर  (1971  में  प्रारम्भ  )

 कार्टोग्राफिक  न्यूज  स्विस  (1958  में  प्रारम्भ

 क विक्रांत  न्यूज  सर्विस  (1971  में  प्रारम्भ
 पब्लिक  श्रोपिनियन  ट्रे  दस  क  (1973  में  प्रारम्भ

 टेलीविजन  न्यूज  फिरसे  (1975  में  प्रारम्भ

 प्रैस  एशिया  इंटरनेशनल  (1971  में  प्रारम्भ

 फारेन  न्यूज  एण्ड  फीचर  (1970  में  प्रारम्भ

 Financial  Assistance  by  the  Film  Finance  Corporation  for  Films  produced  in  1975

 1319.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  Will  te  Minister  of  Information  and
 Broadcasting  be  pleased  to  State  :

 (a)  the  language-wise  number  of  films  produced  in  India  in  1975  with  the  financial
 assistance  from  the  Film  Finance  Corporaticn  ;  and

 (b)  the  amount  given  as  loan  by  the  Film  Finance  Corporaticn  in  1075  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Informati  on  and  Broadcasting  (Shri:
 Dharam  Bir  Sinha)  :  (a)

 Feature  film

 Malayalam

 Documentary  film  :

 English

 re ms  satel
 (9)  Rs.  8,43,456/.

 टेक्नोलोजी  के  प्रख्यात  पर  प्रतिबन्ध

 1320.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  टेक्नोलोजी  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने का  है  ;  कौर

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राई०  के०  :  तथा  टेक्नोलोजी  के

 आयात  के  संबंध  में  सरकार  की  नीति  चयन शील  रही  है  |  सरकार  टेक्नोलोजी  में  श्रात्मनिभेरता

 प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से  सार्वजनिक  तया  निजी  दोनों  ही  क्षेत्रों  के  प्रौद्योगिकी  उपक्रमों  में  अनुसंधान

 एवं  विकास  के  महत्व  को  निरंतर  मान्यता  दी  गई  है  ।  विदेशी  पूंजीनिवेश  सहयोग  को  उन्हीं
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 Written  An  a  8,  1897  (Saka)

 _

 क्षेत्नों  तंक  सीप
 T

 जाता  भीतर ही  देशीय  तकनीकी  री  पर्याप्त  स्तर  तक

 शन  पर 1११९९  te  तथा  जो  ग्रपेक्षाकृत  कम  प्राथमिकता  वाले
 ata

 श्रायात्

 दोष  के  ग पर  विचार  किया  जाता  है  कौर  वह  भी  तभी  जब  निया  ही  गा जंती  fr
 teh  ६
 थ्

 कोयले  का  निकासी  लक्ष्य  द a

 1321.  श्री  पी०  गंगादेवी :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  को  महानदी  घाटी  के
 ईब  रिवर

 सै सैक्टर  के  तल्वेर से

 कितना  को
 चला

 निकालने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया है  ;  कौर
 क

 (zr)  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 रजा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  (#)  कौर  7  दवारा  कोयले

 की  प्राप्ति
 का  लक्ष्य

 निर्धारित  नहीं  किया  जाता  ।  उड़ीसा  में  तलवार  कौर  ईब  नदी  दो  अलग-ग्रहण
 ह

 ल

 इन  कोयल  क्षेत्रों  को  कोयला  खानों  का  उत्पादन  12,  50  Ta  टन  और  7.  50

 इंडिया  लि०  की  इन  दोनों  कोयला  क्षेत्रों  में  कौर  उत्पादन  बढ़ाने
 जॉ जि तोए

 हैं  |
 re

 =
 मोटरगाड़ियों  के  फालतू  पुर्जे  थ

 की  कप  करेंगे

 क

 1

 ह

 दिनेश  भट्टाचायें  :  कया  उद्योग  श्र  नागरिक  gta  मंत्री  यह  aa

 क्या  मोटरगाड़ी  बनाने  वाले  कारखानों  में  मोटरगाड़ियों  विशेषतया  उत्पादन  में
 कमी  हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  मोटर  गाड़ियों  के  फालतू  पुर्जे  बनाने  वालों  को  गत  एक  a

 कठिन  eat
 का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;  एअर  द

 से  गम्भीर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  विचार क्या  उपाय  कर  हु

 उद्योग  श्प्रार बि  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  eto  Yo  :  शरीर
 नब  तक  कोई

 गम्भीर  कठिनाई  अनुभव  नहीं  की  गई  है  ।  आशा  के  भ्रनुकूल  य

 के  बढ़ने  से  हूं  स्थिति  में  सुधार  होगा  |

 ली

 कारों

 be  उत्पादन  शर  बिक्री

 क
 ही  देवा  सें  बिजली  को  प्रति  व्यक्ति

 wit

 1928

 श्री  भोगने  झा  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह
 बताने

 की  कपा  करेंगे

 देश  में  तथा  विशेष  रूप  से  उत्तर  बिहार  में  बिजली  प्रति  त  खपत  की  श्रदूयतन
 स्थिति  क्या  है

 तस्करी
 fen  Ce

 के  लिए  ग्रामीण  विद्युतीकरण
 योजनाओं  हेतु  oa

 aw है  उਂ  nay:
 वर्षो  ॥  धन  घटित  किया  है  तथा  ga  तक  वस्तुतः

 कितनी  योजनाओं  को  क्रियान्वित
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 लिखित  set 28  1976
 a

 ब्या  विहार  के  लिए  ल  SUA ज फिजी ताग rr  64  ग्रामीण  विघुतीकरण  लव  योजनाएं

 तथा  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  योजनाएं  प्राचीन  विद्युतीकरण  निगम  लिमिटेड के  पास  स्वीकृत

 हेतु  विचाराधीन  हैं  ;.
 शौर

 यदि  तो  इस  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (Mo  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  उत्तर  बिहार  में  बिजली  की

 भर्ती  व्यक्ति  खपत  11.2  यूनिट  है  ।  इसकी  तुलना  में  अखिल  भारतीय  झ्रौीसत  99.3  यूनिट  हैं  ।

 पिछले  3  वर्षों  निगम  ने  बिहार  राज्य  बिजली  बोर्डे  की  36.13  करोड़

 रुपये  की  ऋण  सहायता  की  61  ग्राम  विद्युतीकरण  योजनाएं  नीचे  लिखे  श्रतुसार  मंजूर  की

 हैं

 वेष  मंजूर  की  गई  ऋण  राशि  रुपयों

 1973-74  7.72

 1974-75  i  28.41

 1975-76

 et

 75  36.13

 —

 इन  61  योजनाओं  में  6,571  ग्रामों  29,528  पम्प सेठों  कों  कौर  5,315  लग

 उद्योगों  ो  बिजली  की  व्यवस्था  हो  ।  इन  योजनाओं  को  चरण-चरण  रुप  में  5  ag

 की  ग्रन्थि  में  पूरा  किया  जाएगा  |  30-6-1975  तक  हुई  उपलब्धि  के  बारे  में  प्राप्त  सुचना

 के  22  ग्रामों  में  11  पम्प सेटों  को  ale  33  लघु  उद्योगों को  बिजली  दी  गई  थो  ।

 इस  समय  बिहार  की  ग्राम  विद्युतीकरण  संबंधी  कोई  भी  योजन  निगम  के

 विचाराधीन  नहीं  है  ।

 शन  नहीं  उठता  |

 स्कूटरों  तथा  मोटर  साइकिलों  का  निर्माण

 की  आश SAM 1324.  श्री पु  के०  किस्कू  ।  क्या  ate  नागरिक  प्रा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  एकक-वार  कितनी  स्कूटरों  तथा  मोटर  साई

 किल  का  निर्माण  हुआ  है  ;

 उपरोक्त  वाहनों  की  वर्तमान  मांग  कितनी  है  पांचवीं  योजना  के  area  तक

 कितनी  हो  जाएगी
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 गर-सरकार  तथा  संयुक्त  क्षेत्र  में  कितनी  पार्टियों  को  झ्राशयपत्न

 जोरी  किए  गए  ;  att

 श्रेणीवार  कितने  वाहनों  का  निर्माण  होगा  तथा  उनका  निर्माण  कब  तक  आरम्भ  होने

 की  सम्भावना  है  ?

 उद्योग  श्र  नागरिक  पूरी  मंत्री  to  wo  :  जानकारी  निम्न  प्रकार

 है
 “--

 उद्योग  का  नाम  फर्म का  नाम  उत्पादन  में

 न  ES SS  NE

 1974  1975

 1  9,444 1.  म०
 हिन्दुस्तान

 मोटेल  पश्चिमी  बंगाल  20,333

 2.  Ho  प्रीमियर  अ्राटोमोब  लिमिटेड

 बम्बई  ry  14,757  13,683

 3.  म०  मोटर  प्रोडक्ट्स  श्राफ

 इण्डिया  मद्रास  e  1,666  123

 2.  जीप  1.  Ho  महिंद्रा  एण्ड  महिन्द्रा

 बम्बई  के  e  10,015  8,171

 3.  स्कूटर  1.  म०  बजाज  नाटो  पुना  §5,126  60,745

 2.  म०  आटोमोबाइल  श्राफ

 इण्डिया  लि  ०,  बम्बई  29,412  29,754

 3.  Ho  एस्कोटंस  फरीदाबाद  1,100  537

 4.  में
 ०  स्क्‌ट्स (क  इण्डिया  लखनऊ  क  के  10,595

 4.  मोटर  साइकिल  1.  Ho  एन फिल्ड  इण्डिया  लि  ०,  मद्रास  16,487  18,863

 2.  Ho  श्राईडियल  जावा

 वेट  मैसुर  20,701  26,701

 3.  Ho  एस्काटेंट्स  फरीदाबाद  16,038  23,965.

 4.  म०  सोंडज्वेराह  यूनियन  इण्डिया

 )  ग्वालियर  859  200
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 8  1897  )  लिखित  उतर

 पांचवीं  योजना  के  पन्त  तक  वर्तमान  श्रनपानित  मांग  ale  पूर्वा नुमा नित  मांग  इस

 प्रकार हैਂ

 वर्तमान  1978-79  के

 प्रमाणित  मांग  श्र  तक

 है  नवीन  मांग

 कार  थ  ee  20,000  60,000

 जीप  8,000  18,000

 स्कूटर  ह  2,090,000  4,00,000

 मोटर  साइकिल  80,000  1,360,900

 ate  नये  उद्यमियों  को  fea  गये  प्रायः  पत्रों  जो  पहले  ही  औद्योगिक

 लाइसेंस  प्रमाण  पत्न  में  बदले  जा  चुके  हैं  जिसमें  यात्री  कारों  के  सम्बन्ध  में  53,000  संख्या

 प्रति  ae  तथा  स्कूटरों  के  बारे  में  275000  सख्या  प्रति  ad  की  क्षमता  दी  गई  है  के  अतिरिक्त

 नई  पार्टियों  को  दिये  गये  वे  आशय  पत्तों  के  सम्बन्ध  में  अ्रपेक्षित  जानकारी  जिसे  ait

 शिक  लाइसेंस  प्रमाण  पत्न  में  बदला  जाना  नीचे  दी  गई  हैं
 Seren

 श्रेणी  उद्योंगों  की  सरकारी  सशक्त  गर-सरकारी  स्वीकृत  क्षमता

 सख्या  पाल  ad  at  )

 1.  कार  क की  45,000

 2.  जीप  »

 3.  स्कूटर  क  8  के  न  212,000

 4.  मोटर  साइकिल  1 i  e  1  3,000

 **
 तीन  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  शामिल

 हैं
 1)

 पार्टियों  के  आशय  पत्न  में  दी  गई  शर्तों  को  पूरा  करने  के  पश्चात  आशय  पत्र  को  औद्योगिक

 लाइसेंस  Mec [an
 यन  प्रमाण पु त्न  में  बदला  जाएगा  ।.  किसी  भी  दश  तक  ठीक-ठीक  यह  बता  सकना  कि

 ये  कब  तक
 ह  न्

 के  उत्पादन  शुरू  कर  सम्भव  नहीं  है  ।

 भारत  में  गरीबी

 1325.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  FAT  पो जनता  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  वर्ष  1973,  1974  तथा  1975 में  गरीबी  त्रौरः  बढ़ो है

 39



 Written  Answers  Magha  8,  1897  (Saka)

 यदि  तो  gat  क्या  कारण  हैं  ;.

 वर्ष  1973,  1974  तथा  1975  में  कितने  लोग  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे थे  ;  कौर

 (4)  स्थिति  मैं  सुधार करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये
 जा

 रहे  हैं
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भाई  Fo  :  कौर  (7):

 गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  जीवन-यापन  करने  वाले  लोगों  के  अनुपात  का  ware  राष्ट्रीय  प्रतिवर्ष

 सर्वेक्षण के  उपभोक्ता  व्यय  सम्बन्धी  आंकड़ों के  सहारे  लगाया  जाता  है  ।  ये  आंकड़े प्रभी  तक

 केवल  ay  1970-71  तक  के  उपलब्ध  निम्न  प्रकार  हूँ  :--

 ी

 गरीबी  के  स्तर  लोगों  का  अनुपात

 पर  )

 बर्ष  भोग  व्यय  _

 —e ae  ey  pert  ग्रामीण  शहरी

 रु०

 1960-61  20.60
 59  33

 1967-68  41.60  74  64

 1968-69  39.40  75  59

 50 1970-71  क  40.80  74

 a

 जनसंख्या  के  गरीब  वर्गों  का  उपभोग  स्तर  बढ़ाने  के  लिये  जो  नीतियां  ate

 क्रम  dare  किये गये  उन्हें  पांचवीं  योजना  के  प्रारूप  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 इस
 सम्बन्ध

 में  हरनेक
 कदम  उठाये

 गये  हैं  जो  इस  प्रकार हैं  :--(1)  योजना  परिव्यय  में
 वर्षो-दर-वर्ष  वृद्धि  (2)  ग्रामोद्योग  व  लघु  पशु  डेरी  मछली

 पालन  इत्यादि  के  विकास  पर  विशेष  ध्यान  (3)  छोटे  ait  नाममात्र  के  किसानों  व  भूमिहीन

 मजदूरों  wife  के  लिये  विशेष  कार्यक्रम  तैयार  (4)  भूमि  सुधार  लागू  (5)
 ग्रस्त  क्षेत्रों

 के
 लिए  विशेष  कार्यक्रम  तैयार  करना  (6)  सामाजिक  सेवायों  एवं  कल्याण  कार्यक्रमों

 में  विस्तार  करना  ।  (7)  सरकार  की  प्राप्ति  ae  वितरण  इत्यादि  को  सुदूर
 करना  तथा उसमें  विस्तार  करना  ।

 इसके  अतिरिक्त  हाल  ही  में  20  सुन्नी  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  जिसमें  जनसंख्या  के  गरीब
 व  कमजोर  वर्गों के  लिये  विशेष  महत्व  के  कार्यक्रम  तैयार  करने  की

 श्रपेक्षा कौ की
 गई

 है  तथा  ऐसे
 कल्याणकारी  रुपयों  को  अत्यावश्यक  व  सक्रिय  रूप  से  लागू  करने  पर  बल  दिया  गया  है  ।
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 न्

 लिखित  उत्तर

 अतिरिक्त  उत्पादन  एवं  fatal  को  धन  भेजने  पर  प्रतिबन्ध

 1326.  चौधरी  नीतिराज  क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  पूति  मंत्री  ag  बता ने  की

 कृपा  करेंगे  कि  !

 नया  इस  समय  अ्रतिरक्ति  उ्तादन  तथा  विदेशी  स्वामित्व  वाली  कम्पनियों  द्वारा

 विदेशों  को  भेजे  जाने  वाले  धन  को  रोकने  तथा  उन्हें  उचित  दण्ड  देने  के  लिये  कानूनी  उपबन्ध  पर्याप्त

 नहीं हैं  ;  wit

 यदि  तो  क्या  सरकार का  विचार  कानून  में  संशोधित करने  का  है  ?

 उद्योग  शौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  !

 उद्योग  एवं  विनियमन )
 अधिनियम  के  दण्ड  सम्बन्धी  विद्यमान  प्रावधान  प्रौढे  कड़े

 बनाने की  दृष्टि से  ate  अनधिकृत उत्पादन  के  प्रकरणों  को  प्रभावी रूप से  कौर  शीघ्र  निपटाने  हेतु

 सरकार  का  अधिनियम  को  संशोधित  करने  का  विचार  है  ।  जहां  तक  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  बाहर

 धन  भेजने  का  सवाल  सरकार  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  ae  देश  की  alias  विकास  में  उसके

 उपयोग  करने  हेतु  विदेशी  मुद्रा  अघिनियम  अधिनियमित  कर  चुकी  है  ।

 हिन्द  महासागर में  खतरा

 1327.  श्रोभनतो  पार्वती  कृष्णन  :  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :--

 क्या  भारतीय  नौसैनिक  जहाज  समुद्री  सीमा  के  श्रीधर  कौर  खुले  समुद्र  में  निरंतर

 हवाई  तथा  इलैक्ट्रानिक  निगरानी रख  रहे  हैं  ;

 क्या  हिन्द  महासागर  में  डियागो  नासिया  स्थित  परमाणु  ges  से  होने  वाला  खतरा

 महासागर  में  बढ़  रहें  प्रा धुनिक तम  खतरों  का  एक  हिस्सा  ate

 यदि  at,  तो  fare  महासागर  में  इस  भ्राधुनिकतम  खतरों  का  सामना  करने  के  लिये

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रक्षा  मंत्री  बंती  अन्तर्राष्ट्रीय  जलसीमा  में  हमारे  नौसैनिक  जहाजों
 की  विदेशी  विमान  द्वारा  हवाई  निगरानी  के  उदाहरण  हैं  परन्तु

 हमारी  समुद्री  क्षेत्र  सीमा  में  निगरानी  का  कोई  दृष्टांत  नहीं  है  ।

 ate  डियागो  नासिया  को  नौसैनिक  ax  हवाई  अकड़  के  रूप  में  विकसित ~
 किये  जाने  की  सरकार  को  जानकारी  है  wet  से  आधुनिकतम  जहाज  शौर  विमान  अपना  कार्य  संचालन

 कर  सकते  हैं  ।  हिन्द  मद् दा सागर  में  विदेशी  wet  के  विकार  पर  सरकार  की  चिन्ता  की  सभी  को

 जानकारी  करा  दी  गई  है  कौर  हमारी  नौसैनिक  प्रतिरक्षा  को  मजबूत  करने  के  लिये  सभी  सम्भव

 कदम  भी  उठाये  जा  रहे  हैं  ।
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 गुजरात  A  gag  बिजलीघर  स्थापित  करना

 1328.  शतक  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  परीक्षण  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  में  परमाणु  बिजलीघर  स्थापित  करने  के  बारे  में श्रन्तिम  निर्णय  ले

 लिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 प्रवान  सत्री  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  :  पश्चिमी  क्षेत्र  गुजरात  राज्य  भी  शामिल

 में  परमाणु  बिजली  घर  की  स्थापना  के  बारे  में  स्थल  चीन  समिति  की  अन्तिम  सिफारिशें  सरकार

 के  विचाराधीन  है  ।

 बिहार  में  नक्सलवादियों  तथा  पुलिस  के  बीच  कथित  मुठभेड़

 1329.  श्री  नरेन्द्र साँघी  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किं

 क्या  हुई  में  बिहार  में  नक्सलवादियों  तथा  पुलिस  के  बीच  मुठभेड़  के  सामाचार

 सिले हैं

 यदि  तो  क्या  सरकार  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाने में  सफ़ल  हुई  है  जहां

 वादी  सक्रिय  हैं  शर  हिसा  भड़का  रहे  हैं  ;  कौर

 नक्सलवादियों  की  गतिविधियो ंको  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं ग्र ौर

 उनके  क्यो  परिणाम  निकले  ?

 जब  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  ए०  :

 जी  श्रीमान  ।

 बिहार  mn  पटना  भोजपर  कौर  पवना  जिलों  भागों  में  नक्सलवादी  सक्रिय

 रहे  हैं  कौर  हिसा  की  भावना  फ़ैला  रहे  हैं  ।

 इन  वामपंथी  तत्वों  को  cea  are  इनसे  प्रभावी  ढंग  से  निपटने के  लिए  पुलिस

 गश्त  बढ़ा  कर  छाप  सार  कर  ae  तलाशियां  लेकर  उचित  उपाय  area  किए  गए  हैं  हरनेक

 नक्सलवादी  गिरफ़्तार  किए  गए  हैं  कौर  भारी  यात्रा  में  हथियार  गोला  बारुद  विस्फ़ोटक  शौर

 नक्सलवादी  साहित्य  बरामद  किया  गया

 विद्युत  सप्लाई  में  श्रात्मनिभरता

 1330.  seat  रोजा  विद्याधर  दे दा पॉड  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यस
 है|  AQ  बताने  कृपा  करेंगे

 कि

 (=)  क्या  ag  सच  है  कि  देश  विद्युत  सप्लाई में  लगभग  प्राप्त  कर  ने  की

 स्थिति में  है
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 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  ;

 क्या  महाराष्ट्र  में  उद्योगों  को  प्रयाप्त  विद्युत  सप्लाई  नहीं  की  गई  जिससे  उत्पादन

 प्रभावित  gar  है  ;  शौर

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धपुर  :

 श्र  :  जी  हां  ।  देश  विद्युत  के  कुल  उत्पादन  में  महत्वपूर्ण  सुधार  gar
 म्म्मामुण्णय

 है  ।  ocd  री  पूर्वी  कौर  पश्चिमी  क्षेत्रों  में  विद्युत  की  स्थिति  अच्छी  है  केवल  पश्चिमी  क्षेत्र

 में  थोड़ी  सी  कमी

 ate  महाराष्ट्र  में  ऊर्जा  की  कमी  5  प्रतिशत  से  कम  हैं  ।  मांग  को

 देखते  हुए  क्षमता  काफ़ी  कम  है  ।  बिजली  को  पूर्ती  fare  वित्त  स्थानों  पर  उपयुक्त  तरीके

 से  भिन्न  fart  समय  में  करके  इस  स्थिति का  सामना  किया  जा  रहा  ऐसा  करना  जितना

 अधिक  संभव  है  उतना  अधिक  किया  जा  रह  है  ताकि  उत्पादन  ate  भ्र निवार्य  सेवायों  पर  बिजली

 की  कमी  का  असर  यथासंभव  कम  छी  ।

 दिल्‍ली  में  यातायात  के  नियमों  का  उल्लंघन

 1331.  श्री  रामसहाय  पिण्ड  क्या  गुद  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या
 दिल्ली  में  वर्ष  1975  के  दौरान  यातायात  सम्बन्धी  नियमों  का  उल्लंघन

 वर्ष  1974  की  तुलना  में  धिक  हुमा  था  ;  शौर

 यदि  हां  तो  यह  वृद्धि  कितने  प्रतिशत  हुई  ?

 गृहमंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :

 तथा  :  सन  1975  के  दौरान  यातायात  के  नियमों  का  उल्लंघन  करने  के

 लिए  2,01,095  व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चलाया  गया  कि  सन  1974  में
 1,65,722

 व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चलाया  गया  था  ।  इस  प्रकार  साथी  1975  में  21°34  al  aN ad
 शत  की  विधि

 हुई  ।  यह  विधि  यातायात  पुलिस  दिल्‍ली  में  यातायात  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के

 लिए  चलाए  गए  विशेष  मियान  के  कारण  हुई  ॥

 भारत  ate  य्रोपीय  साझा  बाजार  में  औरौद्योगिक  सहयोग

 1332.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  उद्योग  शौर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  एक  ऐसा  समूह  बनाने  का  विचार  कर  यहीं  जिसमें  भारत  शर

 यूरोपीय  साझा  बाजार  नये  प्रकार  के  औद्योगिक  सहयोग  संबंधो  art  करेंगे  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्या  बातें  क्या
 है

 ?
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 उद्योग  और  नागरिक  gia  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :

 कौर  उद्योग  कौर  aor  पूर्ति  मंत्री  यूरोपीय  साझा  बाजार  के  उद्योग

 प्रभारी  भ्रायुक्त  के  बीच  यह  पता  लगाने  के  लिए  बातचीत  हुई  है  कि  क्या  भारत  शौर  यूरोपीय

 साझा  बाजार  विभिन्‍न  प्रकार  के  औद्योगिक  सहयोग  जेसे  दिवपक्षीय  seater  जिसमें  प्रौद्योगिक  का

 स्थानान्तरण  या  ee  देशो  में  परियोजनाओं  की  स्थापना  शामिल  के  बारे  में  संयुक्त

 भ्रघ्ययन  दल  बना  सकते  हैं  ।

 त्रिपुरा  में  आदिवासियों  की  गैर-कानूनी  तौर  पर  हस्तान्तरित  aft

 दिलाया  जाना

 1333.  श्री  बीरेन  दत्त
 :  क्या गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  fata  में  ग्रा दि वासियों  की  गैर  कानूनी  तौर  पर  आदिवासी  लोगों  को

 हस्तांतरित  भूमि  उन्हें  पनप  दिलाई  जा  रही  है  ;

 क्या  भूमि  हथियाने  वाले  गैर  आदिवासी  लोगों  द्वारा  पैदा  की  गई  कुछ  कठिनाई

 से  उक्त  प्रक्रिया  में  विलम्ब  हो  रहा  है  ;  प्रौढ़

 यदि  et  आदिवासियों  को  उनकी  भूमि  फ़िर  दिलाने  के  मामलों  में  दरत

 गति  लाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 गह  मंत्रालय  कार्मिक  श्र  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  sate  :

 जी  किसान  ।  झ्रादिवासियों  में  भूमि  वितरण  करने  के  लिए  152  मामलों

 में  अरब  तक  orem  दिए  जा  चुके  हैं

 कोई  विशिष्ट  ara  सूचित  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 आदिवासियों  द्वारा  हस्तांतरित  की
 गई  भूमि  वापस

 दिलाने
 के  कार्य  में  तेजी  लाने

 के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  विशेष  रुप  से  चुने  गए  अधिकारियों  की  तैनाती  at  जा  रही

 है

 भारत  में  प्रति  व्यक्ति  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद

 1334.  श्री  देखकर राव  साबित  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्षों  1972-73,  1973-74  1974-75 के  दौरान  भारत  में  प्रति  व्यक्ति
 सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  कितना  ar;  आर

 इनमें
 से  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  इसमें  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  aaa  कमी  हुई  ।

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  भाई  Fo  :

 प्रचलित
 भावों  के  आघार पर  वर्ष  1972-73  श्रथवां  1973-74  में  प्रति  व्यक्ति संकल

 राष्ट्रीय  उत्पाद  743.1  रुपये  तथा  899.9  रुपये  था  ।  स्थिर  भावों  (1960-61
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 ताना

 के  झ्राघार  पर  उक्त  दो  वर्षों  के  लिए  यह  362.9  रुपये  तथा  3658  रुपया था  ।

 1974-75  के  लिए  ott  तक  सूचना  प्राप्त  नहीं  है

 प्रचलित  भावों  के  sare  पर प्रति  व्यक्ति  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  में  वर्ष  1972-73

 तथा  1973-74  के  दौरान  5.8  प्रतिशत  211  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।  स्थिर

 भावों  (1960-61)  के  arene  पर  प्रति  व्यक्ति  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  में
 वर्ष  1972-73  के

 दौरान  2.7  प्रतिशत  की  कमी  हुई  a  ag  1973-74  में  0.8  प्रतिशत  की  सीमांत

 वृद्धि  रिकार्ड  की  गई  ।

 समुद्री  दूषण  का

 1335.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पर्यावरण  योजना  तथा  समन्वय  राष्ट्रीय  समिति  समुद्री  दूषण  की  सीमा

 का  अनुमान  लगाने  के  लिए  भारत  के  समद्र  तटीय  जल  का  संरक्षण  प्रारम्भ  करने  का  विचार  कर

 रही  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या है  ?

 योजना  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  mF  के०  :  जी

 राष्ट्रीय  पर्यावरणीय  आयोजन  एवं  समन्वय  समिति  ज्वारनदमुखी
 तथा  समुद्र  तटीय  जल  के  सर्वेक्षण  करने  का  कायें  समुद्री  जैविका  समुद्री

 दूषण
 के  क्षेत्र  में  काय॑  करने  वाली  संस्थाओं  को  सौंपने  की  योजना  बनाई  जा  रही  है  ।

 इन  संस्थानों  में  भाभा  परमार  श्रनुसंघान  कन्द  एटामिक  रिसे यें  राष्ट्रीय  समुद्र

 विज्ञान  संस्थान  इंस्टीटयूट ट
 फ़  श्रोशनोग्रोफ़ी )  ,

 केन्द्रीय  श्रान्त  स्थलीय  मात्स्यकी  अनुसंधान
 संस्थान  सेन्ट्रल  इनलैंड  फ्शिरीज़  रिसने  इन्स्टीच्यूट  तथा  कुछ  विश्वविद्यालय  शामिल  हैं  ।

 Proceedings  and  Judgements  in  High  Courts  and  Supreme  Court  in  Indian
 Languages

 1336.  Shri  Hukum  Chand  Kachwai
 Shri

 Narain
 Chand  Parashar  :

 Willthe  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :(a)  the  mames  and  numterof  High
 Courts  in  the  country  at  present  conducting  their  proceedings  and  delivering  judgementsin  Indian
 languages  and  of  those  doing  so  exclusively  in  English;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  issue  instructions  to  High  Courts  to  the  effect  that
 they  should  conduct

 their
 proceeding  and  deliver

 judgements
 in  Indian  languages  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Minister  of  Home  Affairs,  Department  of  Personnel
 and  Administrative  Reforms  and  Department  of  Parliamentary  Affairs  (Shri  Om

 Mehta)  :(a):  The  High  Courts  of  Allahabad,  Patna,  Rajasthan  and  Madhya  Pradesh  are
 using  Hindi  in  addition  to  English.  in  their  proceedings  and  judgements.  The  remaining
 High  Courts  are  using  English  only  for  the  purpose.

 b)  Under  articles  348  (2)  of  the  Constitution  an  section  7  of  the  Official  Languages  Act,
 1963.  the  Governor  of  a  State  may  with  the  previous  consent  of  the  President,  authorise  the  use
 of  Hindi  or  the  official  language  of  the  State  in  addition  to  the  English  language  in  proceedings
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 in  the  High  Court  or  for  the  purpose  of  any  judgement  decree  or  order  passed  or  made  by  the
 High  Court  of  the  State.  The  Initiative  for  to  use  of  Hindi  or  the  regional  language  in  Hindi
 Court  has.  therefore,  to  come  from  the  State  Governments  themselves  under  the  aforeSaid  pro-
 visions  of  the  constitution  and  Official  Lamguages  Act,  1963.  The  Central  Government  cc  mes

 the  said  provisions  of  the  (ठ5५पंघपा/ ८0.  and  the  Official  Languages  Act  arises.
 in  the  picture  only  when  the  question  of  obtaining  the  previous  ccnsent  of  the,  President  under

 सस्कृत  तथा  wat  के  विद्वानों  को  राष्ट्रीय  पुरस्कार

 1337.  को  नारायण  चंद  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 =e  tayerrTst क्या  भारत  सरकार  संस्कृत  तथा  भ्र रबी  के  पन्ना  विद्वानों  के  लिए  प्रति  वर्ष

 राष्ट्रीय  पुरस्कार  करती  है  ;

 यदि  पुरस्कार  का  स्वरूप  क्या है
 और  उनसें  कितना  वित्तीय

 लाभ

 होता  कौर

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ये  पुरस्कार  किन  किन  व्यक्तियों  को  दिये  गए  हैं
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  जी  श्रीमान  |

 सनद  अर  एक  ott  दी  जाती  है  जब  माना यि वेक  समारोह  में  राष्ट्रपति

 द्वारा  विद्वानों  को  कोई  उपाधि  दी  जाती  जब  कोई  पुरस्कार  घोषित  किया  जाता  है  तो

 15  अ्रगस्त  से  शुरु  होने  वाले  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  3000  रु०  प्रति  at
 का

 वित्तीय  म्रनुदान

 भी  दिया  जातीं

 सभा  पटल  पर  एक  सूची  रखी  जाती  है  ।

 | [aearera  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  lo ०  10258/  76]
 -

 नारियल  जटा  बोर्ड  के  सदस्यों  के  विदेशों  के  दरे

 1338.  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  कया  उद्योग  शर  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  नारियल  जटा  ais  के  सदस्यों  ने  पश्चिम  लेटिन
 अमरीकी

 कौर

 देशों  में  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  विदेशों
 के

 दौरे  किये  थे  ;

 व्यय  के  रूप  में  उन  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खच  की  गई  और

 विदेशों  से  नारियल  जटा  के  कितने  प्रयादेश  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  है  ?

 ह  ॥ उद्योग  कौर  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  ||  राज्य  मंत्री  go  पी०

 जी  नहीं

 श्र  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 1897
 ॥

 देहाती  क्षेत्रों  में  आदिवासियों  शौर  कमजोर  वर्गों  का  शोषण

 1339.  श्री  शिरि घर  गो माँगो  :  क्या  गृह  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  देश  के  देहाती  क्षेत्रों  में  सरकार  द्वारा  किये  गये  श्रमिक

 एवं  का  नूनी
 उपायों  के  बावजूद  श्रादिवासिंयों  और  कमजोर  वर्गों  का  शोषण  श्री  भी  हो  रहा  है  ;

 यदि  तो  शोषण  रोकने  के  लिये  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ;  तर ਂ

 जानकारी  एकत्र  करने  के  लिये  कौन  सी  एजेन्सियां  बनाई  गई  हैं  कौर  उसको  रोकने

 के  लिए  क्या  प्रशासनिक  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  उफ मंत्री  एफ०  एच०  :  से  ऋणों  को

 स्थगन  करने  तथा  बंधक  श्रम  के  उन्मूलन  के  लिये  कानूनी  उपायों  से  वास्तव  में  ग्रादिवासियं

 तथा  कमजोर  वर्गों  का  शोषण  कम  हु  है  ।  आधिक  तथा  wer  कानूनी  उपायों  का  जिनहें

 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इस  दिशा  में  ale  प्रभाव  पड़े  इस  कुछ  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार

 के  शोषण  की  सम्भावना  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इस  स्थिति  के  प्रति  जागरूक

 मध्य  उत्तर  wan  तथा  पांडिचेरी  संघ  राज्य  क्षेत्र  से  प्राप्त  उत्तरों  से  पता  लगता

 है  कि  इन  उपायों  के  कार्यान्वयन  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  व्यापक  saree  वाली  समितियां

 गठित  की  गई  हैं  तथा  सामाजिक  ale  श्रमिक  शोषण  के  मामलों  के  सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्र  करने

 तथा  रोकथाम  करने  के  लिए  विशेष  एकक  भी  स्थापित  किये  गये  हैं  ।  wea  राज्यों  से  उनके  द्वारा

 स्थापित  की  गई  व्यवस्था  के  ब्यौरों  के  उत्तरों  की  प्रतीक्षा  है  तथा  wea  के  पटल  पर  रख  दिये

 जायेंगे

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  हरिजनों  के  लिए  रिहायशी  प्लाट

 1340.  श्री  प्रिय र  जन  दास  मुंशी  ।  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  रिहायशी  प्लाट  वितरण  नीति  भ्रधिकांश

 राज्यों  में  हरिजनों  ax  आदिवासियों  के  पक्ष  में  नहीं  रही  है  ;  ax

 क्या  भूमिहीन  हरिजनों  को  रिहायशी  प्लाटों के  लिये  मानस  वित्तीय  सहायता
 दी  गई  है  ?

 गुह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 जी  श्रीमान  ।  योजना  का  उद्देश्य  तथ्य को  ध्यान  में  न  रखते हुये  कि  वे

 अनुसूचित  जाति  के  हैं  या  भ्र तु सुचित  जनजाति  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  मजदूरों  के  परिवारों

 को  बिना  मूल्य  रिहायशी  प्लाट  उपलब्ध  कराना  है  ।.

 31-12-1975  प्राप्त  सूचना के  भ्रनुसार  विभिन्न  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित

 क्षेत्रों  द्वारा  लगभग  3  लाख  परिवारों कों  रिहायशी  प्लाटों  का  वितरण  किया जा  चुका  है  ।

 इन  परिवारों  में  से  20  लाख से  श्रमिक  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  परिवार  हैं  ।
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 aa  कि  जन्मदिवस  पर  छुट्टी  को  घोषणा

 1341.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सामान्य  रूप  से  जनता  के  तथा  विशेषकर  हरिजनों  के  नागरिक  तथा  एक  महान

 मानवतावादी  सन्त  रविदास  के  जन्म  दिवस  को  छुट्टी  घोषित  करने  की  शभ्रनेक  अपीलें  सरकार  को

 प्राप्त  हुई  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  उस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 गृह  कारिक  श्र  carafe  सुघार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  ओम  :  जी  श्रीमान  ।

 गुरु  रविदास  के  जन्म  दिवस  को  सदा  ही  केन्द्रीय  सरकार  के  दिल्ली  दिल्‍ली  स्थित

 कार्यालयों  की  वैकल्पिक  छुट्टियों  की  सुची  में  शामिल  किया  जाता  है  ।  तृतीय  केतन  आयोग  की

 सिफारिशों  के  अ्रनूसार  सारी जनिके/वँकल्पिक  छुट्टियों  की  सुची  में  शामिल  किये  जाने  वाले  अवसर

 त्यौहार  पहले  ही  नियत  किये  जा  चुके  हैं  ।

 Assistance  to  Children’s  film  Society

 1342.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Willthe  Mir  ister  of  Information  and  Broad-

 casting  be  pleased  to  State  :

 (a)  whether  ‘Children’s  Film  Society’ is  functioning in  different  perts  cf  the  ccurtry
 at  present  ;

 (b)  if  so,  the  type  of  assistance  it  has  been  receiving  frcm  Gcverrmert

 (c)  whether  the  children  of  the  country  getinsp  iration  for  character  bujlding  and  disciplin
 from  this  society  ;  and

 (d)  हिल  so,  the  efforts  made  by  Government  for  further  extension  ofits  activities

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dharam
 Bir  Sinha)  (a),  (b),  (c)  and  (d)  :  The  children’s  Film  Society  has  its  registered  cffice  at  New
 Delhi  and  its  main  office  at  Bombay.  The  Society  subsists  mainly  cn  Grants-in-aid  given  to
 it  by  the  Central  Government,  but  it  also  earns  revenue  from  affiliated  membership  cf  State
 Governments  etc.  The  Society  aims  to  create  and  develop  amongst  the  children  an  appre  cia-
 tion  of  films  for  educative  purposes  and  healthy  entertainment.  An  amcunt  of  Rs.  100.00  lakhs
 has  been  providedin  the  5th  Five  Year  Plan  for  payment  of  grants-in-aid  to  the  Society  for  pro-
 duction  /purchase/dubbing  of  children’s  films.

 Production  of  Buses  and  Trucks:

 1343.  Shri  Hukam  ‘Chand  Kachwai  :  11116.0  Minister  of  Industry  and  Civil  Supp-
 lies  be  please  to  state  :  (8)  thenumber  of  days  for  Which  a  person  has  to  wait  to  get  a  truck  and
 a  bus  of

 Indian  manufacture  and  amount  of  duty  to  be  paid  thereon  ;  and

 (b)  the  present  preduction  of  trucks  and  buses  in  In  dia,  separately  ?

 The  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  T.
 Tata  and  Leyland  vehicles,  there  is  no  Waiting  pericd  for  the  othe

 A.  Pai)  (a):  Except  for  the

 is  variable  for  different  models  and  places.  Truck  and  bus  chassis  manufactured  in  th
 rmakes.  The  waiting  pericd

 coun  try ate  subject  to  concessional  rate  of  excise  duty  at12  per  cent
 ad

 valorem.

 (b)  In  1975,  30,  410  trucks  and  12,  210  buses
 Were  manufactured.
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 Black  Marketing  of  Scooters

 4.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Willthe  Minister  of  Industry  and  Civil
 Supplies  be  pleased  to  state :

 (a)  the  requirement  of  scooters  in  the  country  at  present  ;

 (b)  Whether  Government  have  received  complaints  that  Vespa  Scooters  are  available in
 black  marketin  large  numbers  ;  an

 (c)  ifso,  the  action  being  taken  by  Government  to  check  it  ?

 The  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  T.A.  Pai)  :  (a)  The  demand  for
 scooters  has  been  placed  at  4,00,000  a  year  at  the  end  of  the  Five  Year  Plan  pericd.

 (b)  No,  Sir

 (c)  Does  not  arise

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अ्रनुसुचित  जनजातियों  की  उन्नति  और

 विकास  सम्बन्धी  कार्यक्रम

 1345.  श्री  गिरिधर  गो माँगो  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राज्यों  के  पिछड़े  वर्गों  के  कल्याण  के  प्रभारी  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  भ्रनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  दशा  को  सुधारने  तथा  उनके  विकास  के  लिये  कार्यवाही

 करने  हेतु  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  अपनाया
 गया  ;  शौर

 यदि  aaa वे  कार्यक्रम  कया है  att  श्री  तक  उनमें  से  कितने  कार्यक्रम  क्रियान्वित

 किये गये  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन )  तथा  श्रनसुचित

 जातियों  ग्रोवर  रन  सूचित  जनजातियों  की  उन्नति  wiz  विकास  के  लिये  19  तथा  20  1975

 क्रो  नई  दिल्‍ली  में  ये  राज्यों  के  पिछड़े  वर्गों  के  कल्याण  के  प्रभारीਂ  के  सम्मेलन  में

 प्रस्ताव  पास  किये  गये  ।  ये  प्रस्ताव  सामान्य  क्षेत्र  के  कार्यक्रमों  में  से  अरन  सुचित  जातियों  कौर

 अ्नसुचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  धन  भूमि  का  हस्तान्तरण  आदिवासी  क्षेत्रों

 में  शराब  की  बिक्री  समाप्त  जंगलों  की  मामूली  उपज  को  इकट्ठा  करने  के  बन

 सहकारिताश्रों  के  वन  भूमि  पर  झ्रादिवासी  क्षेत्रों  के  लिये  एकीकृत  ऋण  तथा  विपणन

 ऋण  मुक्ति  के  आदिवासी  क्षेत्रों  के  लिये  उप योजनाओ ओं  से  नीति  सम्बन्धी

 आदिवासी  क्षेत्रों  के  लिये  उपयुक्त  कर्मचारियों  के  कार्यक्रमों  के  मोनिटरिंग  ate

 कन  के  लिये  उपयुक्त  प्रनुसुचित  जातियों  के  आधिक  विकास  के  लिये
 अनुसूचित

 जातियों  के  लिये  भू-स्वामित्व
 के  ड्राई  पा खानों  को  वाटर बोन  पा खानों  में

 सुचित  जातियों के  लिये  पूर्व  मैट्रिक  शिक्षा  श्र  अ्रनुसूचित  जातियों  ग्रोवर  अनुरस  न्  जनजातियों

 को  नौकरी  दिलाने  की  स्थिति  में  पुनरीक्षण  के  सम्बन्ध  में  है  सभी  राज्य  सरकारों/संघ  शासित

 aa
 प्रशासनों

 ने  इन  प्रस्तावों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  जिनका  उनके  द्वारा  विभिन्न  स्तरों  पर  परीक्षण

 किया  जा  रहा  हूँ  ।  विभिन्न  राज्यों  को  उप-योजनाश्रों  ate  संकलित  आदिवासी  विकास

 परियोजनाओं  के  निर्माण  में  इनको  भी  दृष्टि  में  रखा  जा  रहा  है  ।
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 आदिवासी
 क्षेत्रों  में  दाराब

 को ही  दुकानों
 को  बन्द

 करना

 1346.  श्री  गिरिघर  गोगो  क्या  ag  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंग ेf

 क्या  राज्यों  के  पिछड़ी  जातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  मंत्रियों  ने  1975  में

 नई  दिल्‍ली
 में  आयोजित

 एक  सम्मेलन  श्रपने-प्रपने  राज्यों  के  ग्रा दिवा सी  क्षेत्रों  में  शराब  की  दुकानों

 को  एक  ay के
 के  भीतर  बन्द  करने  की  बात  सिद्धान्त  रूप  से  स्वीकार  कर  ली  थी  ;

 यदि  तो  आदिवासी  क्षेत्रों  में  उत्पाद  शुल्क  सम्बन्धी  क्या  नीति  अपनाई  गई

 \
 (  ग  उन  राज्यों  के  क्या  नाम  हैं  जिन्होंने  अ्रदिवासी  क्षेत्रों  में  शराब  दुकानें बन्द  कर

 दी  कौर

 उनके  मंत्रालय  ने  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 VE  मंत्रालय  में  उपमंत्री  Ho  एच०  :  राज्य  की  पिछड़ी  जातियों

 के  कल्याण  सम्बन्धी  मंत्रियों के  सम्मेलन में  निर्णय  fear  गया  ar  कि  arise वासी  क्षेत्रों  में  शराब  की

 बिक्री  बन्द  होनी  -  ।

 weet  मध्य  उत्तर

 पश्चिम  बंगाल  राज्यों  कौर  श्रण्डटमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह  ने  सिद्धान्त  रूप॑  में  नई  उत्पादन

 शल्क  नीति  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 उड़ीसा  सरकार ने  118  भ्रादिवासी  स्थानों  पर  शराब  की  बिक्री  को  बन्द  कर

 दिया है  |  मध्य  प्रदेश  सरकार  का  1-4-1976  से  ठेकेदारों  के  द्वारा  शराब की  बिक्री  को  बन्द

 करने  का  विचार है  1

 (7)  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  कि  आदिवासी  क्षेत्रों  के  लिये

 नई  उत्पादन  शल्क  नीति  भ्रादिवासी  उप-योजनाओं  का  समग्र  अंग  बने  ।

 झाई  ०टी  ०डी  ०पी  ०  तथा  wer  विकासात्मक  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित

 करने  हेतु  जनजातीय  क्षेत्रों  के लिए  नई  प्रद्यासकोय  नीति

 347.  को  गिरिधर  गो साँ गो ॥  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार ने  नई  ares  योजनाओं  में  भाई  टी ०  डी०  पी०  तथा  अन्य  विकासात्मक
 कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  जनजातीय  क्षेत्रों  के  लिए  एक  नई  योजना  भ्रपनाई  है

 ;

 यदि  तो  उसकी  बातें  क्या  हैं

 क्यां
 उप-मौलानाओं

 वाले  सभी  राज्यों  ने  उसको  श्रपना  लिया  है  ;  भर

 ary
 यद  ु  क्या  उड़ीसा  सरकार  ने

 कराई  टी ०  we  ०  Te  क्षेत्रों  में  प्रशासकीय  ace

 को  नया  रूप  देने  का  सुझाव  दिया  है
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 नाना

 योजना  मं ताल प्र  में  राज्य  मंत्री  झाई  क्षण  :  पांचवीं  प्रंचवर्षीय  योजना

 के  प्रारूप के  wea  13  में  पृष्ठ .  284  पर  पैरा  13.19  में  कहा  गया  है  कि  जाति

 क्षेत्रों  में  प्रशासनिक  व्यवस्था  इस  प्रकार  की  stay  जिससे  वह  जाति  के  लोगों  की  विशेष

 आवश्यकताओं  के  भ्रनुरूप  हो  ।  गर्त  यह  प्रावश्यक है  कि  क्षेत्र  विकास  योजना  के  निष्पादन  तथा

 कार्यान्वयन  का  काम  एक  म्रशिकरण  को  सौंपा  जाये  पी

 राज्य  सरकारों  को  भेजे  गये  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में  उन्हें  यह  परामशं  दिया  गया  था

 कि  वे  प्रशासन  के  लिये  नीतियों  को  तैयार  करते  समय  स्थानीय  विमान  प्रशासनिक

 स्वरूप  दौर  अन्य  संस्थानों  को  ध्यान  में  saa  गया  है  कि  कई-कई  एजेंसियों  के  का  रग

 उत्तरदायित्व  में  अ्रनावश्यक  नियंत्रण  में  wag  में  प्रभाव  प्रा  गया  है  प्रौढ़

 साधारण  के  दृष्टिकोण  से  यह  पता  लगाना  कठिन  हो  गया  है  कि  विशिष्ट  कार्यक्रम  से  सम्बद्ध

 अधिकारी  कौन  हैं  ?  इसलिये  राज्यों से  यह  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  कार्य  में  समन्वय  कौर

 कुशलता  प्राप्त  करने  के  लिये  एक  प्रशासनिक  व्यवस्था  बनायें  ।  इस  व्यवस्था  में  प्राधिकारों  का

 विशेज  रूप  से  उत्तरदायित्व  का  प्रत्यायोजन  और  पर्याप्त  लचीलेपन  का  समावेश  करना

 होगा  ताकि  कार्यान्वयन  प्राधिकरण  चलਂ  रहे  कार्यक्रमों  में  समवर्ती  मूल्यांकन  के  mare  पर  परिवर्तन

 कर  सकें  |  राज्य  सरकारों  से  कहां गया  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  की  गई  व्यवस्था  की

 अपने  जनजाति  क्षेत्रों  में  प्रशसनिक  पुनर्गठन  और  कामिक  नीतियों  से  सम्बन्धित  उप-पोसना  में  स्पष्ट

 रूप  से  करे ं।

 व  सभी  राज्य  wiz  संघ  शासित  क्षेत्र  जनजातीय  जनसंख्या  पर्याप्त  मात्रा  में

 dual  जिनमें  प्रशासनिक  व्यवस्था  श्री  शामिल  को  अन्तिम  रूप  देने  में  लगे

 gta

 सरकार  भी  उप-पोसना  कौर  कराई  Sto  डी०  पी०  क्षेत्रो  में  कामिक

 को  अन्तिम  रूप  देने  का  काम  कर  रही  है  ।

 Electrification  of  Villages  and  Installation  of  Power  Pumps  during  the
 Plan Fifth  Five  Year

 ate
 1348.  Dx.  Laxminarayan  Pandeya‘  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to

 (a)  whether  in  the  national  seminar  on  the  consumption  of  energy  the  Government  had
 Stated  that  250,000  villages  would  be  electrified  and  4०  lakh  power  pumps  would  be  installed
 in  the  villages  by  the  end  of  the  Fifth  Five  Year  Plan;  an

 (b)  if  so,  the  number  of  villages  electrified  and  the  number  of  power  pumps  installed’
 $o  far  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddheshwar  Persad)  ::

 (a)  Yes,  Sir.

 (b}  1,70,274  villages  have  been  electrified  and  27;17,223  pump  Sets  energised  in  the
 country  aS  on  30-11-1975.

 Cases  filed  against  Gazetted  Officers  by  C.B.I.

 4349.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :
 Will

 the  Prime  Minister be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  C.B.I,  has  recently  recommended  action  against  64  gazetted  officers

 working  against  higher  posts  in  different  Departments  ;.
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 (b)  the  names  of  the  Departments  in  which  theSe  officers  are  working  ;  and

 (c)  the  number  of  gazetted  officers  against  whom  cases  were  filed  by  tte  C.B.I.  during
 the  period  from  July  to  November,  1975  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs,  Department  of  Personnel
 Administrative  Reforms  and  Department  of  Paliamentary  Affairs  (Shri  Om  Mehta):

 (a)  C.B.I.  took  up  caSes  for  investigation/open  enquiries  against  64  gazetted  officers
 -during  the  month  of  November,  1975.

 (9)  These  officers  are  working  in  the  Ministries/Departments  as  indicated  below

 Ministry  of  Defence  e  e  e  e  e  6  Officers

 Ministry  of  Finance  e  e  e  5  £

 Ministry  of  Railways  e  3  3)

 2 Ministry  of  Works  and  Housing  श

 Ministry  of  Commerce  e  e  थि  I  Officer

 Ministry  of  Information  and  Broadcasting  I  BF

 Ministry  of  Shipping  and  Transport  .  I  क

 e  I Ministry  of  Home  Affairs

 Posts  &  Telegraphs  3  Officers

 Public  Undertakings  32  ”

 Union  Territories  e  6  जज

 State  Govt.  of  Nagaland  3  39

 64

 (c)  During  the  period  from  July,  1975  to  November,  1975,  C.B.I.  filed  charge  sheets in
 ‘courts  against  57  gazetted  officers.

 M.  T.  Watches

 1350.  Dr,  Laxminarayan  Pandeya  |  Willthe  Minister  of  Industry  and  Civil
 ‘Supplies  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  H.M.T.  watches  manufactured  in  its  Ban,  galore  and
 Srinagar

 units
 during  1974-75  and  1975-76  upto  December;  and

 (b)  number  of  watches  exported  by  H.M.T.  du
 the  names  of  countries  to  which  they  were  exported

 ring  1974-75  and
 1975-76

 alongwith

 The  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  T.A ०.०  Pai):  (a)  the  number  of
 watches  manufactured  by  HMT  duritig  1974-75  and:  1975-76  (till  Decem  ber,  1975)  is  as
 follows  :

 1975-76 1974-75
 (upto  end  of  Dec.

 1975

 Watch  Factory  I&II,  Bangalore  3,49,210  3,10,475

 Watch  Srinagar  |  1,02,006  93,956
 ह

 451,  216  ः
 “4,04,431 eet
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 (0)  the  number  of  watches  exported  during  that  period  is  as  follows  :

 1974-75  8,768

 1975-76  (upto  Dec.,  1975)  7,996

 These  watches  were  exported  to  Australia,  Bangla  Desh,  Bhutan,  Canada,  East  Africa,

 Iran,  Kenya,  Malaysia,  Maxico,  Phillippines,  Srilanka,  UAE,  UK,  USA,  West  Germany,
 N:w  Zealand,  Yugoslavia,  Norway,  Burma,  Nigeria,  Oman,  Zambia  and  Uganda.

 महाराष्ट्र  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजनाएं

 1351.  श्री  वसंत  साठे  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  1975-76  ग्रोवर  1976-77  में  महाराष्ट्र  में

 कितनी  योजनाओं  पर  कार्य  आरम्भ  किया  जायेगा  कौर  उन  पर  कितनी  लागत  कौर

 इन  योजनाओं  की  क्रियान्विति  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :
 ग्राम  विद्युतीकरण  निगम

 लिमिटेड  ने  1975-76  के  दौरान  श्री तक  कुल  4.  97  करोड़  रुपये  की  ऋण  सहायता

 महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  ates  11  ग्राम  विद्युतीकरण  योजनाएं  स्वीकृत  की  हैं  ।
 1975-76

 की  बाकी  अवधि  में  ale  1976-77  में  ate  योजनाओं  की  स्वीकृति  इस  बात  पर  निभा  होगी  कि

 महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  बों  ग्राम  विद्युतीकरण  की  कितनी  योजनाएं  प्रायोजित  करता  है  और

 अपने  निर्धारित  मानदण्डों  श्र  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुसार  कितनी  योजनाओं  का  श्रनुमीदन

 करता है

 Extraction  of  Coal  from  various  Collieries  in  Bihar  and  Madhya  Pradesh

 1352.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  Will  the  Minister  of  -Energy  be  pleased  to
 State  :

 Colli
 (a)  the  quantity  of  cal  extracted  from  Vaikunthpur,  Chirimiri,  Korba  and  Vishrampur

 erieS  during  1975  ;

 (b)  the  extent  to  which  this  quantity  is  more  than  that  of  the  previous  year  ;  and

 Madhya  Pradesh  ?
 (c)  the  quantity  of  coal  extracted  from  various  collieries  (in  Public  Sector)  in  Bihar  and

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddheshwar  Prasad  ):
 (a),  (b)  and  (c),  The  following  table  furnishes  the  requisite  information  about  the  coal
 extracted  during  the  current  year  (upto  December,  1975)  with  comparative  figures  for  the
 corresponding  period  of  last  year

 (fig.  in  lakh  tonnes)

 Year

 Name  of  Mines/Areas  1975-76  Variation
 (upto  Dec.)  (upto  Dec.)

 ed
 13°89 Vaikunthpur

 Chirimiri  .  22°34  20°89  (+)1°45
 Korba  27°98  26°69.  (+)1°29

 Vishrampur  &  26  7°42  (+)0°84

 Total  72°47
 66°41  (+)6°06

 Bihar  +  272°60  243.63

 Madhya  Pradesh  129°68  117°98
 —  eee  फक
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 सुजानपुर  टिहरी  में  afaa  THA  खोला  जाना

 1353.  श्री  नारायण  चन्द  फ्राझार  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  हिमाचल

 प्रदेश  में  सुजानपुर  टिहरी  सें  सैनिक  स्कूल  खोले  जाने  के  बारे  में  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  बंसी  :
 हिमाचल  प्रदेश  में  सैनिक  स्कूल  खोलने  के  लिए  राज्य  सरकार

 जगह  का  चुनाव  कर  रही  है  ।

 जर्मन  लोकतंत्रात्मक  गणराज्य  से  प्रतिरक्षा  उपकरणों का  लिया  जाना

 1354  श्री  इज़्ज़त  गुप्त  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जमीन  लोकतंत्रात्मक  गणराज्य  के  रक्षा  मंत्री  जनरल  हाफ मैन  की  भारत  यात्रा

 के  फलस्वरूप  दोनों  देशों  के  बीच  रक्षा  के  क्षेत्र  में  सहयोग  के  बारे  में  कोई  समझौता  gar
 कौर

 क्या  जमन  लोकतंत्रात्मक
 गणराज्य  से  आसान  शर्तों  पर  रक्षा  उपकरण  प्राप्त  करने

 की  सम्भावना  है  ?

 रक्षा  मंत्री  बंसी
 :  ae  यह  एक  सद्भाव  यात्रा  थी

 ।
 बातचीत

 के  दौरान  वापसी  हित  के  विषयों पर  सुचना  का  सामान्य  नादान-प्रदान  हुआ  ।  विशिष्ठ  क्षेत्रों  में

 सहयोग  की  सम्भावनाओं  का  यथासमय  अध्ययन  किया  जा  सकता
 है

 ।

 बंगलादेश  सेना  को  नई  डिवीजन  को  विदेशी  उपकरणों  gt  सप्लाई

 1355.  श्र  इज़्ज़त  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  है  कि  बंगलादेश  के  लिये  बनाई  जा  नई  डिवीजनों

 को  चीनी  aaa  पाकिस्तानी  उपकरण  सप्लाई  किये  जा  रहे  ate

 क्या  बंगलादेश  के  सैनिकों  को  wal  भी  भारतीय  सैनिक  अकादमी  ale  रक्षा  संस्थानों

 में  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ?

 रक्षा  मंत्री  (att  बंसी
 :  जी  नहीं  ।

 at

 Fund-sanctioned  for  Rural  Electrification  in  Madhya  Pradesh

 11356.  Shri  हि  Dixit:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  amount  sanctioned  to
 ing  1975-76  and  the  amount  actually  s  Pent  so  far  ;

 the  Madhya  Pradesh  State  for  rural  electrification  dur-

 (b)  the  progress  made  in  regard  to  the  implementation  of  these  schemes  ;  and
 (c)  the  number  of  new  schem

 tion  Corporation  during  1975-76
 eS  to  be  introduced  in  the  State  by  the

 Rural  Electrifiea-

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Ener  gy  (Prof,  Siddheshwar  Prasad)  : a)  &(b),  The  Rural  Electrification  Cor  poration  Ltd.,  has  durin  &  1975-76  So  far  sanc- ioned  25  rural  electrification  schem  eS  of  the  Madhya  Pradesh  Stat  e  Electricity  Board  for  a cotal  loan  assistance  of  Rs.  10°43  ८.  TOres.  These  schemes  envisag  ९  energisation.  of  13,260 pumpsets  and
 Provision

 of  electricity  to  4  72  Small  industries  in  1,1  08  villages.
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 Tne  Schemes  are  phased  for  completion  over  a  period  ranging  upto  5  years.  The  amount
 of  loan  sanctioned  by  the  Corporation  is  also  disbursed  in  instalments.  The  State  Electri-
 city  Board  has  50  far  drawn  Rs.  1°30  crores  as  the  firstinstalmentfor  5  schemes.  These  Scl.emes
 are  Still  not  off  the  ground,

 (c)  Loan  assistance  during  remaining  period  of  1975-76  will  depend  upon  the  number
 of  rural  electrification  schemes  sponsored  by  the  Madhya  Pradesh  State  Electricity  Bcard  and
 approved  by  the  Corporation in  accordance  with  the  norms  and  guidelines  prescribed  by  it.

 Allocation  for  Industries  in  M.P.

 1357.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies  be
 Pleased  to  state:

 (a)  the  amount  allocated  for  big  and  mediumirdustries  under  he  Madhya  Pradesh  Plan
 for  1975-76;  and

 (b)  the  result  achieved  with  the  amount  allocated  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  B.P.
 Maurya)  :  (a)  ard  (b).  Ao  outlay  of  Rs.  262-54  lakhs  was  provided  for  21.0

 Medium  in  the  Annus]  Plan  of  Madhya  Pradesh  for  1975-76.  As  against  this,
 the  anticipated  expenditure  during  the  year  1975-76  has  been  estimated  at  Rs.  264-24  lakhs.

 The  scheme-wise  break-up  of  the  abiesoved  Plan  outlay  and  the  anticipated  exper.diture
 during  1975-76  is  given  below

 (Rs.  lakhs)

 Approved  Anticipated
 Name  of  the  Scheme  Plan  Outlay  Expenditure

 for  1975-76  during  1975-76
 -  —

 Invest  171
 poration

 ent  _in
 the  Share  Capital  f

 M.P  ;
 51816.0  Industries

 Ccr-
 .  30:00  30°00

 |  ह Completion  of  Industrial  Areas  (Basic  facilities)  110-71  9°21

 Industrial  Project  Reports  and  Surveys  5°78  5°78

 Investment  in  the
 Nigam  Share  Capital  of  M.

 ए
 Udhyogic

 Vikas
 1  10000  11500

 M.P.  Textile  Corporation  0°25  0:25

 Concession  to  Irdustries  ह  12°75  12°75

 Develop  e  nt  of  in  Command  Area  .  0°55  0°55

 Development  of  Electronics  2  *  50  0.70
 a  i  ad  ed  ee

 T  Olal otal  262°54  264°24

 अखबारी  कागज  का  स्टाक

 1358.  हों  घयालार  क्या  सुचना  ्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 gat  आगामी  वर्ष  के  लिये  अखबारी  कागज़  का  स्टाक  पर्याप्त  नहीं  ौर
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 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने
 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  धमंवीर  :  स्वदेशी  उत्पादन  को

 मिला  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  विदेशी  सप्लायरों  के  साथ  किये  गये  पक्के  करारों  के  अनुसार

 वर्ष  1976-77  के  लिए  समाचारपत्न ों  की  जरूरतें  पुरी  करना  संभव  होगा  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  में  क्षमता  से  अधिक  उत्पादन

 1359.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  का  तुलना-पत्र  देखा  है  जिसमें  उसके

 ay  1974  के  उत्पादन के  झ्रांकड़े  दिये हुए

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  को  अपनी  धि  an  पत
 ब्याना टॉ  उਂ adi  a  न  far  उत्पादन  करने

 का  अधिकार  किस  तारीख  को  दिया  गया

 इस  कम्पनी  का  वास्तविक  उत्पादन  कितना  है  कौर  वस्तुतः  यह  उत्पादन  किन-किन

 स्थानों  पर  किया

 अतिरिक्त  उत्पादन  पर  चुंगी  जैसे  स्थानीय  तथा  केन्द्रीय  करों  की  वसूली  के

 लिए  क्या  तरीके  झ्र पना ये  गये  ग्रोवर

 किसी  विदेशी  सहायक  कम्पनी  को  बिक्री  के  लिए  अपने  अन्तर्राष्ट्रीय  ब्रांड  नामों  का

 लाभ  उठाने  का  अधिकार  देने  का  क्या  ग्रा धार  है  ?

 उद्योग  शर  नागरिक  git  dare  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  से  (=)-

 ated  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  भिन्न-भिन्न  प्राधिकरणों  की  अनेक  वस्तु ग्र ों  का  निर्माण  करते  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  ने  मांगी  गई  सूचना  के  सम्बन्ध  में  किसी  विशिष्ट  वस्तु  का  नाम  नहीं  दिया

 ठीक
 सूचना  इकट्ठी  करना  लोरर  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 जमशेदपुर  में  रेडियो  खोलना

 1360.  श्री  स्वरण  सिंह  सोनी  :  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  जमशेदपुर  में  एक  आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 विचार  दौर

 यदि  तो  कब  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर
 :  ate

 रनों  की  कमी  के  कारण  इस  परियोजना  को  योजना  अवधि के  दौरान  हाथ  में  लेना  सम्भव

 नहीं है  ।
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 पाकिस्तान  से  शास्त्रों  को  तस्करी

 1361.  श्री  यमना  प्रसाद ASA:  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पाकिस्तान  से  भारी  मात्रा  में  शस्त्रों  की  कथित  तस्करी  की

 ait  दिलाया  गया  है  जो  ग्रसित  नक्सलवादियों  के  हाथों  में  पहुंचते  शिनोर

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  कया  प्रतिक्रिया  है  कौर  इस  बारे  में  क्या  उपचारी

 उपाय  किये गये  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच ०  मोहसिन )  तथा  सीमा  पार  से

 तस्करी  के  कुछ  मामलों  का  पता  लगा  है  किन्तु  नक्सलवादियों  को  पहुंचने  वाले  तस्करी  के  श्राग्नेया  स्वरों
 का  कोई  मामला  तक  ध्यान  में  नहीं  कराया  है  ।  सरकार

 संभावनाओं
 से  ward  है  भ्र ौर  प्रवर्तन

 एजेंसियां  भी  सावधान  हैं  ।

 बिहार  में  नवसलवादियों  के  छिपने  के  स्थान  से  तोड़-फोड़  की

 योजना  संघ  दस्तावेजों  को  बरामदगी

 1362  श्री  मना  प्रसाद  मंडल

 श्री  जगन्नाथ  मिश्र

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  बिहार  में  नक्सलवादियों  के  छिपने  के  स्थान  से  तोड़फोड़  की  योजना

 संबंधी  दस्तावेज  बरामद  करिये  गये  हैं

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  रूपरेखा  कया  कौर

 इस  संबंध  में  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  THO  एच ०  :  ate  बिहार
 सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  भोजपुर  शौर  मधुबनी  जिलों  में  कभी  हाल  के  नक्सलवादी  विरोधी

 कार्यवाहियो ंके  दौरान  नक्सलवादियो ंके  छिपने  के  स्थानों  से  काफी  मात्रा  में  नक्सली  साहित्य  पकड़ा

 गया  इन  दस्तावेजों  में  सशस्त्र  समय  द्वारा  शक्ति  प्राप्त  करने  के  लिए  नक्सलवादी  सिद्धान्तों
 का  उल्लेख  है  जिसके  लिये  सैनिक  पुलिस  ate  नागरिकों  से  हथियार  ठोकने  के  अलवा

 गांवों  में  क्रान्तिकारी  समितियां  ax  सुरीला  दलों  की  स्थापना  करना  इस  सिलसिले  में  19

 नक्सलवादी  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ।

 अदा यप त्रों  को  प्रविधि  बढ़ाना

 1363.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :
 उद्योग  श्र  नागरिक  पूर्ति  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 arc  यो
 ae  1975  4  कितने  झ्राशयपत्नों  की  safer  बढ़ाई  गई  ate  कितनी  अ्रवधि  के

 एसा  किया

 उक्त  अवधि  में  कितने  श्राशयपत्नों  की  अवधि  समाप्त  हुई  और  उसके  क्या  कारण
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 आशय  पत्र  दिये  जाने  वाली  कितनी  पार्टियों  को  स्थान  बदलते  को  धर्न्य
 म a4 fi  a  दी  गई

 ate  क्रि तनी  पार्टियों  को  ऐसी  अनुमति  नहीं  दी  गई  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :

 gat  का  पुनर्नवीकरण  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रालय/विभाग  द्वारा  किया  जाता  है  ।
 औद्योगिक

 स्वीकृति  सचिवालय  के  अभिलेखों  के  ग्रनुसार  हवा  1975  की  अवधि  में  छह  महीने  से  लेकर  एक  वर्ष

 की  ग्रन्थि  के  लिए  1003  झ्राशय  पत्तों  की  अवधि  बढ़ाई  गई  ।

 औद्योगिक  स्वीकृति  सचिवालय  में  उपलब्ध  सुचना  के  झ्रनुसार  वर्ष  1975  अवधि

 में  348  ग्रा शय पत्रों  की  अवधि  समाप्त  हो  गई  अथवा  वापस  या  रह  कर  दिये  गये  ।  पार्टी  द्वारा  स्वीकृत

 समय  के  भीतर  निर्धारित  शर्ते  पुरी  न  कर  पाने  की  स्थिति  में  श्राशयपत्र  व्यतीत  हो  जाते  हैं  ।

 उद्योग  विकास  ate  विनियमन  1975  वे  अधीन  स्थापना  स्थल  के

 बदलने  संम्बन्धी  प्राप्त  46  पूर्ण  ग्रा वेदन ों  में  से  वर्ष  के  तन्त  तक  8  को  स्वीकार  कर  लिया है  तथा

 -12  मामले  रद  कर  दिये  गये  हैं  ।

 Pilot  Project  undertaking  for  development  of  Adivasi  Areas

 1364.  Shri  M.  C.  Daga  Willthe  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state  :

 rmert  for
 (a)  the  names  of  places  Where  pilot  prcjects  heye  been  urderteker:  by  GCvet

 ‘the  development  of  Adivasi  backward  areas  in  the  courtry,  particulerly ir,  Rajasther  5

 (७)  the  expenditure  to  be  incurred  thereon  in  the  Fifth  Five  year  Plan,  separately;
 ar.

 (c)  the  main  items  of  work  to  be  undertaker.  there  ?

 The  Miniter  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  I.  K.  Guja  ral)  :  (a),  (9)  and

 (0).  :Pilot  projects  for  the  develcpmer.t  cf  adivasi  backward  arees  Were  starte  din  Srikakulam
 Districtin  Andhra  Pradesh,  Singhbhum  District  in  Bihar,  Ganjam,  Kora  put,  Keonjhar
 Phulbani  districtsin  Orissa.  No:  pilot  project  was  set  up  in  Rajasthan.  In  the  Fifth  Five

 Plan  forthe  firsttwo  years  8  sum  of Rs.  4:23  croresis  likely  to  be  spent.  The  main
 ‘items  of  Workin  these  projects  pertain  mainly  to  agricultural  development,  horti  culture,  lard

 -development,  soil  conservation  measures,  minornirrigetior,  animal  husbandry,  str  engthenirg
 of  cooperative  societies,  relief  of  tribal  indebtedness,  lard  restcration,  const  ructicn  cf

 arterial  rodds  ard  encouragement  to  ruralirdustries  based  on  agriculture  ard  mir.cr
 forest  produce.  The  coverage  for  each  of  the  projects  is  10,000  tribal  families  of  50,000  tribal

 मुल्लापुरी  श्रीहीन  चाँदमारी  क्षेत्र  को  नगर  के  विकास  के  लिए  छोड़ा  जाना

 1365.  श्री  सी०  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केरल  राज्य  सरकार  मुल्लापुरी  श्रीहीन  चांदमारी  क्षेत्र  को  नगर  के  विकास

 के  लिये  छोड़ने  हेतु  भ्रनुरोध  कर  रहा

 क्या  राज्य  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  हेतु  किसी  wea  स्थान  का  सुझाव  दिया

 शर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रक्षा  मंत्री  बंसी  :  जी  श्री मनु  ।

 जी
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 इस  पर  सहमति  हो  गई  है  कि  मुल्लापुरी  चांदमारी  क्षेत्र  शर  हेग  बैरक

 केरल  सरकार  को  त्रिवेंद्रम  में  उतनी ही  कीमत  की  भूमि  के  =  दे  दिया

 केरल  में  लघु  उद्योगों  का  विकास

 1366.  श्री  सो०  जनार्दन  :.  क्या  उद्योग  फिर
 नागरिक  पूति  मंत्री य

 सद्
 क  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  केरल  राज्य  सरकार  ने  राज्य  में  लघु  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  कुछ  व्यापक

 योजनाएं  तैयार  की  हैं

 यदि  तो  इन  योजनायें  की  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  से  इस  प्रयोजन  हेतु  कोई  वित्तीय  सहायता  मांगी  गई

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  का  निर्णय  क्या है
 ?

 उद्योग  श्र  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  पी०  से

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 आध्र  प्रदेश  में  एक  टे लोवलीन  केन्द्र  को  स्थापना  करना

 1367.  थ्री  aso  ईश्वर  रेडडी  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  gis  प्रदेश  में  एक  टेलीविजन  केन्द्र  की  स्थापना  करने  का  निर्णय

 किया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या

 इससे  प्रसारण  कब  तक  शुरू  हो  जायेगा
 ?

 सुचना  शर  प्री  रण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  :  ate

 विंमान  उपग्रह
 शिक्षक  दूरदर्शन  प्रयोग  की  समाप्ति

 पर
 साइट  ह  खाने  वाले  लगभग

 40  प्रतिशत  क्षेत्र  में  दूरबीन  सेवा
 उपलब्ध  करने

 की
 योजना

 के
 रंग  के  रूप  में  gre  प्रदेश  में

 हैदराबाद  में  एक  टेलीविजन  ट्रांसमिटर  स्थापित  करने का  प्रस्ताव  उम्मीद है  यह  ट्रांसमीटर
 1977  के  आरम्भ  में  चाल  हो  जायेगा  ।

 श्रन्तरराष्ट्रीय फिल्म  समारोह

 1368.  श्री  argo  ईश्वर  रेड्डी
 :  क्या

 सूचना  श्योर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंग कि  :

 क्या  इस
 वर्ष  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म

 समा  रोह  बम्बई  में  आयोजित  किया  गया

 gfa  fs क्यां  विदेशी  Aldi  ‘fa  मंडलों  के  भ्राता  कौर  विमान  भाड़े  पर  फिल्म  वित्त  निगम

 द्वारा  किये  गये  अ्रत्यधिक  खच  के  कारण  कम  बजट  वाले  फिल्म  निर्माताओं  में  भ्र संतोष  उत्पन्न

 gut  ३ अर
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 ह  eS  ब

 यदि  तो  इस  बारे  में  तश्य  क्या  हैं  ate  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  श्र  मसाला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धनेश्वर  :  rll  एक

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रेमी  समारोह  2  से  15  1976  तक  बम्बई  में  हनना  था  ।

 विदेशी  प्रतिनिधियों  का  जो  अतिथि  सरवर  किया  गया  वहू  उस  सामान्य  मानक  के

 अनुपम  रहा  है  जो  विश्व  के  अधिकाश  फिल्म  समारोहों  में  अपनाया  जाता  फिल्म  समारोह  में

 भाग  लेने  वाले  विदेशी  प्रतिनिधियों  के  ग्रानाई  कौर  विमान  भाड़े  पर  फिल्म  वित्त  निगम  द्वारा

 किये  गये  खच  के  बारे  में  कम  बजट  वाली  फिल्मों  के  निर्माताओं  द्वारा  व्यक्त  faa  गये  किसी  असंतोष

 की  सरकार  को  जानकरी  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 50  वर्ष  की  आयु  प्राप्त  अधिकारियों  को  र र/यपर्व  सेवानिवृत्त  करना

 1369.  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  क्या  प्रधान  मंत्री  बत  ने oa |  की  कृपा  करेंगे  किं
 :

 क्या  50  ay  की  राय  प्राप्त  कर्मचारियों  के  मामलों  की  छानबीन  के  परिणामस्वरूप

 aaa  व्यक्तियों  को  aaa  सेवानिवृत्त  किया  गया  कौर

 यदि  तो  ऐसे  मामलों  का  मंत्रालय-वार/विभाग  वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गई  कार्मिक  और  प्रशासन  सुधार  विभाग  तथा  प्रशंसनीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 श्राम  :  जी  श्रीमान  ।  सभी  सरकारी  कर्मचारियों  मामलों  जब  भी

 वे  50/55  वर्ष  की  राय  के  हो  जाएं  अथवा  30  वर्ष  की  सेवा  पुरी  कर  जैसी  भी  स्थिति

 पुनरीक्षा  की  जाती  जिससे  कि  va  अधिकारियों  की  छंटनी  की  जा  जो  अपनी  उपयोगिता

 खो  चुके  हैं  प्रिया  जिनकी  सत्यनिष्ठा  पर  सन्देह

 एक  विवरण  संलग्न  है ।  जिन् था लय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  Ueto  Zto—

 1026  0/76]

 व्यापार  गू  हों  द्वारा  प्रकाशित  होने  वाले  समाचारपत्र  पत्रिकाएं
 ie  उनको  feat  गया  विज्ञान

 1370.  श्री  सी०  के ०  चन्द्रभान  :  क्या
 सुचना

 कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कौनकौन  से
 व्यापार  ag  समाचार  पतों  तथा  त्रय  पत्रिकादओओों  को  प्रकाशित  कर

 रहे  हैं  प्रौढ़  इनਂ  पत्र  पत्रकारों  की  बिक्री  संख्या  क्या  अर

 वर्ष  1975  में  इन  समाचार  पत्तों  तथा  पत्नियों  को  कितने  सरकारी  विज्ञापनਂ  दिये
 गये थे  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धरमवीर  :  समाचार-पत्तों  के
 परिचित

 नि
 संख्या

 झर  अन्य  विवरणों  से  सम्बद्ध  सुचना  भारत  के  समाचार-पत्तों  के
 रजिस्ट्रर
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 28  1976  लिखित  उत्तर

 की  वार्षिक  रिपोर्ट  के  (  प्रेस  इन
 973)

 में

 दी  गई  है  ।

 अरपा क्ष
 step

 यह  महसुस  किया  गया  कि  त  सूचना  एकत्र  करने  में  जो  प्रयास  करना

 प्राप्त  परिणाम  उसके  अनुरूप  नहीं  होंगे  ।

 fuattT  सें  or द्यानरंद  माग  द्वारा  संचालित  संस्कारी
 को  a  दे  ba  |  दिली

 1371.  थ्री  Alo  व्०  चन्द्रजीत

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  कया  ग्रह  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आनन्द  ant  की  सभी  शैक्षिक  तथा  अन्य  संस्थाओं  अधिकार

 मे ंले  लिया

 यदि  तो  कितनी  संस्थानों  को  किन-किन  राज्यों  में  प्राधिकार  मे  लिया  गया  हैं  ।

 क्यो  ऐसी  सभी  सस्थाओं  को  प्रभी  तक  अधिकार  में  नहीं  लिया  गया  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ग्रह  संचालक  सें  उपमंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन )
 :  we

 उपलब्ध  सूचना  के  भ्रनुसार  आ्रानन्दमागं  द्वारा  चलाए  जा  रहे  असम  में  5  पंजाब  में  3,  दिल्‍ली

 गोझा  दमन  रोक  दीव  में  1  को  अधिकार  में  ले  लिया  गया  है  ह  कुछ  राज्यों  ौर  संघ  शासित  क्षेत्रों

 से  सूना  की  प्रतीक्षा है  ।

 पुन्नापरा-वयालार  शौर  तेलंगाना  संघर्षों  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  दो  Ceara

 1372.  श्री  alo  के ०  चन्द्रप्पन :

 श्री  चन्द्र  at  सिंह  :  कया  गह  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उन  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  देने  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय

 ले  लिया  है  जिन्होंने  ट्रावनकोर  में  भूतपूर्व  नरेश  के  शासन  के  विरुद्ध  पुन्नापरा-वयालार  day  में

 तथा  हैदराबाद  के  निजी  के  विरुद्ध  तेलंगाना  सशस्त्र  विद्रोह  में  भाग  लिया  कौर

 यदि  तो  क्या  निर्णय  लिया
 गया  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ ०  एच०  :  जी  श्रीमान  |

 प्रशन  नहीं  उठता  है  ।

 Employment  to  unemployed  under  20  point  Econo
 rime  Minister  mic  pro  pramme  of

 73-  Shri  Ramavtar  Shastri:
 Shri  P.Gangadeb.  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  formulated  a  scheme  to  provide  empicymert  to  the  पाए
 employed  under  the  20-point  Economic  Programme  anrcurced  by  the  Prime  Minister;
 an.

 (b)  if  so,  the  main  features  theyeof  ?
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 tt

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (ShriI.  K.  Gujral)  (a)and(b):
 The  20-Point  Programme  announced  by  the  Prime  Minister  hasseveral  important  schemes

 which  would  substantially  accelerate  the  generation  ofemploymert  opportunities.  Mention
 may  be  mad2in  this  context  of  the  National  0 0167111065111])  Scheme,  creation  of  additional]
 irrigation  potential of  5  million  hectares,  conducting  surveys  to  provide  irrigation  facilities  in

 droughtprore  areas  and  for  explanation  of  proven  under-ground  water  resources,  national]
 permit  scheme  for  plying  of  goods  transport  allover  the  country,  development  and  strength
 ening  of  hand-loom  industry,  accelerated  power  development  programme  at.d  setting  up
 of  Superthermal  stations,  etc.

 A  award  of  Tamra  Patras  to  freedom  Fighters  Amongst  M.  Ps.

 1374.  Shri  Ramavatar  Shastri  Willthe  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 state  ह

 ह

 (a)  whether  Government  has  taken  a  decision  long  ago  to  award  धाव  Patra’’  to  those
 Members  of  Parliament  who  are  freedom  fighters;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  giving  ‘Tamra  Patra’  to  them  so  far;  ard

 (c)  the  time  by  which  Government  propose  to  give  them  ‘‘Tamra  Patra’’  ?

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  H.  Mohsin)  (a),  (b)
 &  (c)  Members  of  Parliament  who  are  freedom  fighters  are  eligible  to  receive  Tamrapatras
 and  a  number  of  them  have  already  received  Tamrapatras  at  functions  organised  in  the

 States  and  Union  Territories  from  time  to  time.  For  the  convenience  of  those  Membres
 of  Parliament  who  have  not  yet  received  Tamrapatras,  the  Union  Geverrment  proposed  to

 award  Tiamtapatra  at  a  function  in  New  Delhi.  Lists  of  eligible  Members  of  Parliament
 who  have  not  y:t  received  Tamrapatras  are  being  completed  in  consultation  with  the  State

 Governments  and  a  fuaction  of  this  nature  can  be  held  only  there  after.

 Thermal  Power  Station  at  Dalkola  in  West  Bengal

 1375.  Shri  Ramavtar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to
 state

 (a)  Whether  Government  had  furmulated  a  scheme  to  set  up  a  thermal  power  station
 at  Dalkolain  West  Bangaland  ;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddheshawar  Prasad):
 (a)  &  (0)  The  West  Bengal  Government  had  formulated  a  feasibility  report  for  in-
 stallation  of  two  units  of  120  MW  each  at  Dalkolain  the  Central  Sector.  The  State  Govern
 ment  that  while  there  was  no  scope  for  a  Central  Power  Generation  Projects  ag
 Dalkola,  they  could  consider  it  itin  the  State  Plan.  No  formal  decision  has  yet  been  taken.

 Hindi  Advisory  Committees  in  Ministries

 1376.  Shri  Shankar  Dayal  Singhs  Willthe  Ministerof  Home  Affairs  be  pleased
 to  State  :

 (a)  the  names  of  the  Ministres  in  which
 Stitutee  So  far  ;

 Hindi  Advisory  Committees  have  not  veen  con=

 (b)  the  main  reasons  therefor;  and

 (c)  the  time  by  whish  such  Committees  would  be  constituted  there  2

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs,  Department  of  Personel and  Administrative  Refo  rms  and  Department  of  Parliam
 Mehta)  :  (a).  (0)  &  (0).

 entary  Affairs  (Shri  Om
 Hindi  Advisory  Committees

 It  has  been  the  policy  of  the  C  entral  Government  to  constitute
 Mature  of  its  work.

 in  selected  Ministries  only  an  d  the  decisicn  de  pends  on  (i)  the
 (ii)  the  extent  of  its  contacts  with  the  public;  and  (iii)  the  scope  for  the  pro- gressive  use  of  Hin  di  for  official  purposes  in  that

 Ministry.
 Initially.  such  were  constituted  only  in  the  Ministries  of  Home.  Ed Law  an  d  I  ucation. nmormation  and  Broadcasting.  This  was  done  because  the  Presdential  ort  der  dated
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 27th  April.  1960  entrusted  the  first  three  Ministries  with  certain  spedific  tasks  relating  to  the
 Preparatory  measures  for  facilitating  the  progressive  use  of  Hindi  in  the  Union  Administration
 and  the  fourth  one  controls  the  media  for  communication  with  the  people.

 As  time  progressed,  it  was  felt  that  it  would  te  desirable  to  have  Hindi  Advisory  Com-
 mittees  in  those  Ministries  also  which  had  a  large  number  of  offices  in  the  Hindi  speaking  areas  an
 whose  contacts  with  the  members  of  the  Public  are  extensive.  Accordingly.  in  its  meeting
 held  on  20th  December,  1972.  the  Central  Hkndi  Committee  decided  to  constitute  Hindi  Ad-
 Visory  Committee  in  the  Ministry  of  Railways  and  the  P&T  Board.  The  question
 of  constituting  such  Committees  in  the  Ministries  of  Defence  and  External  Affairs

 Nature  of  the  wotk was  also  considered.  However.  having  regard  to  this  special
 eing  done  in  these  Ministers  it  was  decided  that  it  would  ट्  more  desirable

 to  constitute  Sub-Committees  of  the  Central  Hindi  Committee  in  these  Ministries
 towatch  the  progress  made  in  the  use  of  Hindi.  Later  on.  the  Ministry  of  Agriculture  also
 felt  that  it  should  have  a  Hindi  Advisory  Committee  and  looking  to  the  nature  of  its  work  it
 was  decided  to  constitute  an  Advisory  Committee  in  that  Ministry  also.

 As  a  result  of  the  work  of  these  Committees,  Hindi  work  in  all  these  Ministies  recevied
 a  great  fillip  and,  therefore,  the  Central  Hindi  Committee,  in  its  meeting  of  9th  April,.1975
 decided  to  have  Hindi  Advisory  Committees  in  the  following  Ministries  also

 I  Ministry  of  Finance.

 2  Ministry  of  Commerce.

 Ministry  of  Health  and  Family  Planning.

 Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies.

 Ministry  of  Energy.

 Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals.

 Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  and

 Ministry  of  Shipping  and  Transport.

 Steps  have  been  taken  to  constitute  Hindi  Advisory  Committees  in  these  Ministries.  After
 the  visit  of  the  Sub-Committee  of  the  Hindi  Advisory  Committee  of  the  Ministry  of  Hcme
 Aft  al  rs  to  the  Ministries  of  Supply  and  Rehabilitation.  Steels  and  Mines  and  Latour.  it  was
 felt  that  it  would  be  useful  to  constitute  such  Committees  in  these  Ministries  also.  According-
 ly.  Necessary  action  is  being  taken  to  constitute  these  Committees  in  these  Ministres  also.

 It  would  thus  be  seen  that  wherever  considered  necessary.  Hindi  Advisory  Committees
 have  been  constituted  or  are  being  constituted  for  ensUring  Progressive.  Use  of  Hindi  in  the
 official  work.

 Retirement  or  Suspension  of  I.A.S.  and  1.C.S.  Officers  after  Emergency.

 1377.  Shri  Shankar  Dayal  Singh;  Willthe  Prime  Minister  be  pleased  to  state  :

 ay  the  number  of  I.A.S.  and  L.C.S.  officers  retired  or  sUspended  in  public  interest  in
 each  state  after  the  proclamation  of  emergency  ;  and

 -(b)  whether  the  Central  Government  have  issued  any  directive  to  the  State  Governments
 in  this  regard

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs,  De  partment  of  Personne!
 and  Administrative  Reforms  and  Department  of  Parliamenta  ry  Affairs  (Shri  Om
 Mehta  :  (a)  A  statement  giving  the  inforation  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 {Placed  in  Library  See.  No.  L.T.  10261/76].

 b)  The  State  Governments  have  been  requested  to  review  the  cases  of  all  the  members
 of  the  Indian  Administrative  Service,  including  the  I.C.S.  members  of  the  Indian  Adminis-
 trative  Servi  ce.  borne  on  their  Cadres  who  have  completed  or  are  likely  to  complete  the  age  of
 50  years  0  r  30  year  s  of  qualified  service,  with  a  view  to  ascertaining  85  10  wheth  er  they
 are  fit  to  be  retained  in  service  or  not.
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 ee  ee  ae  ———  eee  oo

 उड़ीसा  में  आणविक  विद्युत  केन्द्र  को  स्थापना

 1378.  श्री  पी०  गंगादेवी  :.  क्या  परिमाण  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विशेषज्ञ  समिति  ने  उड़ीसा  के  सुबनेरेखा  बेसिन
 में  एक  आणविक  विद्युत  केन्द्र

 स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  है  ;

 सरकार  को  प्रस्तुत  किये  गये  प्रतिवेदन  सिफारिशों  की  मुख्य  रूपरेखा  कया  है  ;  ग्रोवर

 सरकार  का  विचार  इस  मामले में  क्या  कार्यवाही  करने  का  हैं
 ?

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  गाँधी )  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हरिजनों  तथा  झ्रादिवासियों  पर  जुत्म  से  निपटने  के  लिये  विशेष  सैल

 प  सताये  की  कपा  करेंगे कि  1 1379.  श्री  पी०  जो०  मावलंकर  :  क्या  ग्रह  मंत्री  नट  बतान

 क्य  ay  1975  के  दौरान  देश  में  हा  रनों  कौर  आदिवासियों  पर  जुल्म  तथा  उन्हे

 परेशान  किया  जाना  निरन्तर  चलता  रहा  है

 क्या  इस  उदेश्य  के  लिए  विशेष  सेल  स्थापित  करने  के  बारे  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा

 विभिन्न  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  दिये  गये  सुझावों  को  क्रियान्वित  किया  गया  है  :  और

 )  यदि हा ं[,  तो  किस  किस्म  की  quate  की  तथा  उपरोक्त  सैलों  ने  किस  प्रकार  का

 दंड  देने  का  विचार  किया  गया  तथा  उसे  क्रियान्वित  किया  गया  ?

 ग्रह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  अम  उपलब्ध  सुचना  के  अनसार  सन  1975  के  दौरान  कछ  राज्यों

 में  एसे  अ्रत्याचःरों  की  रिपोर्ट  प्राप्त  दई

 प्रधान  मंत्री  ने  1973  में  मुख्य  मंत्रियों  को  हरिजनों  जनजातियों  र  अल्प

 सैनिकों  की  शिकायतों  पर  विचार  करने  के  लिए  अ्रपनी.निजीਂ  देख  शाल  में  एक  सेल  अथवा  किसी

 युक्त  व्यवस्था  को  स्थापना  पर  विचार  करने  कौर  सरकारी  सरकारी  उद्यमों  इत्यादि  में

 इन  वर्गों  की  नौकरी  सुनिश्चित  करने  हेतु  विशेष  प्रयास  करने  के  लिये  सूचित  दिया  था  ।  तदनुसार

 कई  राज्यों  में  विशेष  सैल  समितियां  स्थापित  की  जा  चकी  हैं  ।

 अनुसूचित  जाति  कौर  श्रनसूचित  जनजातियों  पर  हिंसा  या  उन्हें  परेशान  करने  के

 मामलों  से  निपटने  के  लिये  स्थापित  किये  गये  विशेष  सैल  का  कायें  विशेष  oral  से  सम्बद्ध
 राधिक  मामलों  में  शीघ्र  जांच  कराना  तथा  ऐसे  म्गमलों  में  न्यायालय  में  प्रभावी  इंग  से  मुकदमा
 चलाना भी  है  ।
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 28  1976  लिखित  उत्तर

 परमाणु  ऊर्जा  आयोग  द्वारा  विद्युत  उत्पादन  के  लिए

 ब्रोकर  टेक्नॉलोजी  का  प्रयोग

 1380.  नौ  डी०  डी०  देसाई  कया  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  को  थोरियम  के  प्रयोग  से  विद्युत  उत्पादन  करने  के  लिए

 रीडर  टेक्नॉलोजी  में  दक्षता  प्राप्त  करने  में  कोई  सफलता  मिली  है  ;  कौर

 यदि  तो  कब  कौर  इसे  टेक्नॉलजी  के  प्रयोग  से  प्रथम  परमाणु  बिजली  घर  कहां

 पर  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 पहचान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  :  तथा  थोरियम  झपने  श्राप  में  एक  उबे रक  पदार्थ  हैं  न  कि  एक

 विकल्प  पदार्थ  ।  थोरियम  के  ईंधन-प्रसारणों  वाले  फस्ट  रीडर  रिएक्टरों  में  इसे  विकल्प  यूरेनियम

 233  में  बदला  जा  सकता  है  ।  इस  233  का  परमाणु  बिजली  का  उत्पादन

 करने  के  हमारे  कार्यक्रम  के  चौथे  चरण  थोरियम  रीडर  चक्र  को  आरम्भ  करने  के  लिये  किया  जा

 सकता  है  ।  क्योंकि  इस  स्थिति  का  क्रम  फ  पट  रीडर  जिनके  निर्माण  के  बारे  में  निर्णय

 अभी  लिया  जाना  की  स्थापना  व्यावसयिक  स्तर  पर  कर  लेने  के  बाद  भ्राता  इसलिये  वर्तमान

 में  प्रश्न के  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  जा  सकता  है  ।

 ऑ्राटोमोबाइल  फैक्टरियों  के  उत्पादन  का  विविधीकरण

 1381.  श्री  डी०  डो०  देसाई  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  श्राटोमोबाइल  फैक्टरियों  को  अपने  उत्पादन  के  विविधीकरण  की

 अनुमति  दे  दी  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  टी०  ए०  :  श्र  सरकार  ने

 यात्री  कार  उद्योग  को  न्य  औद्योगिक  मशीनें  शर  मशीनी  औजारों  के  अपन  उत्पादन  में

 विविधता  लाने  के  लिये  प्राधिकृत  किया  है  ?

 योजना  में  सध्यस्तरीय  तकनीकों  का  प्रयोग

 1382.  श्री  डी०  डी०  देसाई :  क्या  योजना  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  है  कि  उच्चस्तरीय  उद्योगीकरण  के  दोषों  को  दूर  करने  के  लिये

 विकास  हेतु  योजना  में  मध्य स्तरीय  तकनीकी  का  प्रयोग  करने  की  मांग  बढ़  रही  है  ;  और

 देश  में  मध्य स्तरीय  तकनीकी
 का

 उपयोग  करने  तथा  उसे  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कदम

 उठाये जा  रहें  हैं  ?
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 Written  Answers  January  28,  1976

 नाना

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कराई  Fo  wit  सरकार

 द्वारा  रितिक  विकास  तथा  तकनीकी  में  ग्रात्मनिभ रता  के  योजना  देशीय  परिस्थितियों  के

 अ्रनरूप  प्रौद्योगिकी  की  आवश्यकता  को  स्वीकार  किया  गया  है  ।  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  में  प्रौद्योगिकी  को

 उन्नत  बनाने के  कार्यक्रम  प्रभी  निर्धारित  किये  गये  हैं  तथा  इन्हें  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  योजना

 2)  के  प्रारूप  में  दिया  गया  है  जिसे  26  1974  को  सभा  पटल
 पर  गया  था  ।  छोटे  तथा  मध्यम  पैमाने  के  उद्योगों  के  सामने  ईरान  वाली  तकनीकी  तथा

 नियरी  समस्याओं  को  सुलझाने  के  17  झनसन्धान  डिजाइन  तथा  विकास  समितियां  का  गठन

 किया  गया  है  ।  उद्योग  झ्र  नागरिक  ति  मंत्रालय  में  एक  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  सेल  की  स्थापना की
 गई  है  ।  कुछ  विशिष्ट  मदों  जैसे  कृषि  यन्त्र  तथा  अ्रौजार  छोटे  आकार  के  डेरी  fast  तथा  कांच

 के  पालनों  सहित  मत् तिका शिल्प  )  ao  में  विद्यमान  परिस्थितियों  में  खाद्य  संसाधन  तथा  फल

 संरक्षण  शादी  के  लिये  उपयुक्त  प्रोद्योगिकी  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  देग  के  समग्र  श्रौद्योगिकीक रण
 1  अर्थिक  विकास  के  लिये  केन्द्रीकृत  उत्पादन  प्रणाली  तथा  उपयुक्त  तकनीकी का  प्रयोग  करने  वालें

 छोटे  पैमाने  के  दोनों  ही  श्रावश्यक हैं  ।

 कोयला  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 1383.  शी  इन्द्रजीत  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  कोयला  नृत्यों  सम्बन्धी  सरकारी  समिति  ने  श्रपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 है  ;

 यदि  हां
 ,  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  है  ;  कौर

 कोयला  उद्योग  को  कब  TH  राज-सहायता  दी  जाएगी
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sito  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  :  तथा  कोयला  मूल्यों  पर

 अ्रत्तर-मंत्रालयिक  ने
 नेपाल  अन्तरिम  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  थी  ।  उस  पर  विचार  करने के  बाद  पहली

 1975  से  कोयला  मूल्यों  में  संशोधन  किये  गये  ।  समिति  ने  कभी  अपनी  रहती  रिपोर्ट

 पेश  नहीं  की  है  ।

 कोयला  खान  तथा  1974  के  wea  कोयला  उद्योग

 तथा  आर्यो  को  कोयला  खानों  के  संरक्षण  तथा  विकास  कीਂ  स्कीमों  के  भराई  कार्यों  हेत  भराई

 सामग्री  को  मंजूरी  व  भ्रमण  सहायता  कोयला  खानों  में  सुरक्षा  सेठ  भराई  एवं  अन्य  कार्यों

 के  निष्पादन  तथा  अनुसन्धान  इरादी के  लिये  राज्य  we  सहायता  की  यवस्था  हैं  ।  फिलहाल

 रथ-सहायता  को  इस  स्कीम  को  बन्द  करने  का  way  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 संयुक्त  क्षेत्र  को  परियोजनाएं

 1384.  श्री  चिन्तामणि  पाणि प्र हो  क्या  उद्योग  और  नागरिक  मंत्रीਂ  यह  बताने  की
 au  करेंगे  कि  विभिन्न  राज्यों  में  श्री  तक  चल  रहे  संयुक्त  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  का  राज्यवार  ब्यौरा

 कया है  प्रौढ़  वे  उद्योग  किस  प्रकार  के  हैं  ?

 उद्योग  और  नागरिक  git  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०
 पी०  सौय  )  :  संयुक्त  क्षेत्र  के

 उत्पादन रत  शब्दों  की  संख्या  का  राज्य-वार  ब्यौरा  राज्य  सरकार  जानकारी  के  आधार  पर
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 लिखित  उत्तर 8  1897  )

 दिया  गया  है  :

 संख्या  राज्य  का  नाम  प्रौद्योगिक  एककों  की  संख्या

 1  आन्  प्रदेश

 * गुजरात

 हरियाणा

 केरल

 मेघालय

 तागालैन्ड

 पंजाब

 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश

 10  पश्चिम  बंगाल

 न

 ये  सैल  इनेमिल  के  कांच

 प्लाईवुड ,  स्विच  गियर  कौर  टेलिविजन  सैटों  इरादी  जैसे  उद्योगों  से  सम्बन्धित

 हैं

 विदेशी  सहायता  से  भ्  स्पेसਂ

 उपग्रह  छोड़ा  जाना

 ओप्रा 1385.  श्री  एव०  एन०  मुकर्जी  wafer  मंत्री  बताने  की  रूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  का  विचार  1978  में  विदेशी  सहाय  at os a  उम्मे  स्पेसਂ  नामक  एक

 उपग्रंह  छोड़ने  का  हैं  ;  शर

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 प्रधान  योजना  परीक्षण  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  :  शौर  एरियन  एक  यूरोपीय  प्रमोचित्र  जिसका

 at  विकास  किया  जा  रहा है
 ।  एरियन  विकास  उड़ानों  पर  एक  पैसिंजर  श्रमिक-भार  उड़ाने

 के  प्रस्तावों  यूरोपीय  भ्रन्तरिक्ष  एजेंसी  से  मिले  निमंत्रण  के  erat  में  एक  लघृूसंचा'र  उपग्रह

 को  एक  पाटविक  पैसिंजर  के  रूप  में  अथवा  यदि  यह  सम्भव  न  हो  तो  प्रायोगिक  उड़ानों  में  से  किसी

 एक  पर  संचार  अ्रजंक-भार  को  एक  स्वायत्त  पैसिंजर  के  रूप  में  ले  जाने  के  बारे  में  यूरोपीय  wafer

 एजेंसी  को  प्रस्ताव  भेज  दिये  हैं  ।  एरियन  पैसिंजर  श्रीलंका-भार  प्रयोग  नामक  परियोजना  का

 ब्यौरा  ततार  किया  जा  रहा  है  ।

 ऐऐ
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 समाचारपत्रों  के  मूल्य  को  युक्तियुक्त  बनाना

 1386.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  संघी  :  क्या  सुचना  त्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  1973  att  1974  में  प्रतीत  भारतीय  स्तर  के  कुछ  प्रमुख  अंग्रेजी  के  समा

 पत्रों  ने  अपने  पृष्ठों
 की  संख्या  एक  तिहाई  से

 लेकर  ala  तक  घटा  दी  कौर  इसके  बावजूद  वे

 पत्र  का  मूल्य  उतना  ही  ले  रहे  हैं प्र ौर  बाद  में  उन्होंने  मूल्य  बढ़ाया  भी  है  ;

 यदि  तो  इन  समाचारपत्रों  के  नाम  क्या  बाद  में  बढ़ाये  गये  मूल्यों  के  बारे  में  तथ्य

 क्या है  ;  कौर

 समाचारपत्रों  के  मूल्य  को  युक्तियुक्त  बनाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 ह ै?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  :  1973-74  के

 दौरान  कुछ  समाचारपत्रों  ने  समाचारपत्रों  के  पृष्ठों  में  कुछ  कटौती  की  रोक  समाचार  रत्नों  के  मूल्यों  में

 वृद्धि  की  ;

 इनमें  से  कुछ  प्रमुख  भ्रग्रेजी  समाचारपत्रों  के  नम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  कीमतों

 में  द्वि  के  बारे  ४  जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  रोक  यथा  समय  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  |

 प्रिन्थालय  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०  10262/76]  |

 एकाधिकार  एवं  निबंधन  कारी  व्यापार  प्रथा  आयोग  ने  कुछ  समाचारपत्न  कम्पनियों  तथा

 अन्यों  को  उनके  कुछ  व्यापार  प्रथाओं  में  निरत  रहने  के  य्रारोप  लगाते  हुए  तथा  साजिश  करके  समान

 मूल्य  निर्धारण  में  wer  रहने  के  लिए  दिनांक  26  1975  एकाधिकार  एवं  निबन्धनकारी

 व्यापार  प्रथा  1969  की  धारा  (4)  के  भ्रन्तगंत  जांच  के  लिए  चार  नोटिस

 जारी किए  थे

 जबकि  निबन्ध नकारी  व्यापार  प्रयासों  की  जांच  संख्या  1975  की  46  व  47  पर  कार्य वा  मियां
 प्रतिमान  वहां  जांच  सं०  1975  की  48  व  49  के  उत्तर वादियों  के  लिए  अपने  द्वारा  प्रकाशित

 समाचार-पत्तों  के  मूल्यों  को  निर्धारित  करने  waar  बढ़ाने  के  मामले  वापस  तथा  अन्यों  के  साथ

 साजिश  करने  से  नियंत्रित  करने  तथा  fate  करते  आयोग  के  दिनांक  18  1975  को

 पारित  किये  गये  भ्रादेशों  को  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ।

 कनिष्ठ  प्रय  तथा  द्वितीय  श्रेणी  के  पदों  के  लिये  संघ  लोक  सेवा

 आयोग  द्वारा  दक्षता  परीक्षा

 1387.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी  :  क्या  प्रदान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिये
 कनिष्ठ  प्रथम  द्वितीय  श्रेणी  के  पदों  के  लिये  राष्ट्रीय  दक्षता  परीक्षा  लेने  का  है  ;

 परीक्षार्थियों  में  से  प्रखर  प्रतिभाशाली  प्रत्याशी  लेने  के  लिये  परीक्षाओं  में
 गुणात्मक

 सुधार  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ;
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 इस  प्रस्ताव  के  कब  तक  क्रियान्वित  होने  की  सम्भावना  है  ;

 क्या  राज्य  सरकारों  से  भी  इस  योजना  का  लाभ  उठाने  के  लिये  कहा  गया  है
 ?

 गह  कामिक  कौर  प्रशासनिक  सुधर  वीर ग
 तथा  संसदीय  कार्य  वीर ग

 में  राज्य  मंत्री

 जो  ओस  :  ,  तथा (4)  शिक्षा  के  विभिन्न  स्तरों  पर  विभिन्न  विषयों

 पिलिन ों  )  में  राष्ट्रीय  दक्षता  लिए  जाने  के  लिए  संघ  लोक सवा  आयोग  से  कुछ व्यापक  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुए  हैं  ।  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  ये  परीक्षाएं  भी  विभिन्न  व्यवसायों  में  भर्ती  के  लिए

 ग्रा धार  होनी  चाहिए  ।  इनमें  भ्रन्तग्रंस्त  जटिल  विषयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  wa  इन  प्रस्तावों  की

 उनकी  सभी  शाखा-प्रतिशाखाओ्ों  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।  इन  प्रस्तावों  को

 अन्तिम  रूप
 दिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  किसी  नियत  समय  का  सुझाव  देना  कठिन है  ग्रभ। तक राज्य तक  राज्य

 सरकारों से  परामशं  नहीं  किया  गया है  ।

 ara  कारखानों  में  स्क्रैप  का  निपटान

 1388.  को  वसंत  साठे

 श्री  घासनकर

 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  बोली  लगाने  वालों  के  संगठित  दल  सम्बद्ध  भ्र धि कारियों  की  सांठगांठ  से  mae
 कारखानों  में  नीलामी  द्वारा  स्क्रैप  की  बिक्री  की  वर्तमान  प्रणाली  का  अनुचित लाभ  उठा  रहे  हैं ;

 (@)  यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  शरर  यदि  तो  उस  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 (
 )  कपा  स्क्रेप  का

 बेहतर  मूल्य  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  का  विचार  श्रायुद्ध  कारखानों

 में  स्क्रेप  की  बिक्री  को  वर्तमान  प्रणाली  पर  पुन  विचार  करने  का  कौर

 alae  कारखानों  द्वारा  1975  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  का  स्क्रेप

 बेचा  गया  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  बंसी  :  we  जी  नहीं  ।  ऐस  भ्रनुचित  लाभ  को  रोकने  के

 लिए  aaa  प्रणाली  में  पर्याप्त  बचाव  है  ।  समय-समय  पर  कुछ  शिकायतें  मिती  रतो  हैं  ।

 उनको  यथाविधि  जांच-पड़ताल  की  जाती  है  कौर  जहां  कहीं  आवश्यक  होता  है  उपयुक्त  कारवाई  की

 जाती  ||

 निपटान  की  प्रक्रिया  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  कौर  एक  पुनरीक्षण  पर

 इस  समय  कार्य  हो  रहा  है  ।

 आने  स्टोरों  में  बचे  हुए  स्क्रैप  cele  की  बिक्री  से  सितम्बर  1975  तक  393.  635

 लाख  रुपए  की  राशि  प्राप्त की  गई  थी  ।  सारे  वर्ष  के  लिए  wafers  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  शौर

 सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी ।
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 एस्कॉर्ट  ट्रैक्टर  का  मलय

 1389.  श्री  बी०  कार  क्या  उद्योग  शर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे किਂ

 क्या  1974  में  उत्तर  प्रदेश  में  एस्कॉर्ट  ट्रैक्टर  किसी  नियंत्रित  मूल्य  पर  बचे

 गये थे  ;

 यदि  तो  उसका  नियंत्रित  मूल्य
 fo rena

 धता  कौर

 उस  समय  इस  ट्रैक्टर  का  बाजार  मूल्य  क्या  था  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्री  टी०  ए०  :.  ट्रैक्टरों  के  मूल्य  पर

 1974  में  कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  था  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 1974 में  एस् काट  335/3036 श्र  ट्रैक्टरों  का  अधिकतम

 खुदरा
 मुख्य

 निम्न  प्रकार  थे  :---

 ट्रैक्टर का  माडल  1-11-74  से  11-11-74  से  मूल्य

 10-11-74  तक  मूल्य

 e  e  32,000  रुपये  36,528  रुपये

 000  कै  41,100  रुपये  47,421  रुपये

 जम्मू  में  स्कूटर  परियोजना

 1390.  श्री  रास  सहाय  पाँडे  :  क्या  उद्योग  श्र  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि :

 (®)  क्या  जम्मू  और  काश्मीर  सरकार  ने  जम्मू  में  एक  नई  स्कूटर  परियोजना  स्थापित  करने
 के  लिए  केन्द्र  से  वित्तीय  सहायता  मांगी  है  ;  at

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  (sit  eto  ए०  :  जी  हां  ।

 ।

 इसका  निश्चय  1976-77  की  वार्षिक  योजना  के  एक  भाग  के  रूप  में  किया  जाना
 है

 नालगौण्डा  में  श्ररण्डी  उद्योग  समह

 करेंगे  1391.

 श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  की  कपड़

 प्
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 एं

 क्या  कलकत्ता  स्थित  इण्डियन  आक्सीजन  कम्पनी  ने  नालगोंडा  में

 एक  निर्यातोन्मुख  अरण्डी  उद्योग  समूह  की  र  सजना  ना लप  क  लिए  एक ras,  एव  ania  लाइसेंस  के  लिए  आवेदन

 किया  है

 इस  परियोजना  संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  इस  पर  कितना  पूंजी  निवेश  होने  का  अनुमान

 हैं  तथा  इससे  कितने  लोगों  को  सीधे  रोजगार

 क्या  सरकार  को  मालूम है
 कि  इण्डियन  श्रक्सीजने

 ने
 आवश्यक  प्रौद्योगिक  लाइसंस

 मिल  जाने  की  आशा  करते  हुए  नागार्जुनसागर  में  ग्रसने  एकक  की  स्थापना  का

 निर्णय  करने  तथा  156  एकड़  भूमि  का  श्रधिग्रहुण  करने  जैसी  कार्यवाही  करके  अपनी  परियोजना  की

 क्रियान्विति  के  लिए  प्रारम्भिक  कदम  पहले  ही  उठा  लिए  शरीर

 उसे  औद्योगिक  लाइसेंस  प्रदानਂ  करने  में  शीघ्रता  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 उद्योग  श्र  नागरिक  gh  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :
 जी  हां

 म०  इण्डियन  आक्सीजन  कम्पनी  कलकत्ता  ने  श्री  प्रदेश  के  नालगोंडा  जिले

 में  एक  नए  उपक्रम  की  स्थापना  करने  के  लिए  उद्योग  तथा  1951
 के  अ्रधीनਂ  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  लिए  water  किया  है  जिसमें  ast  का  तेल  अर  ast  के  तेल  से

 बने  ज्न्घ  उत्पाद  जेसे  wet  का  तेल  फैटी  डिहाइड्रेटिड  ast  का  फैटी

 टाइमर  पोली  casa  अरंडी  की  खली  डि  सरीन  का  निर्माण  किया  जायगा  ।  परियोजना

 के  ग्रीम  चरण  तक
 अ्रनुमानित  पूजी  निवेश  लगभग  1127  लाख  रुपए  होगी  are  परियोजना  में  करीब

 300  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलने  की  ata  है  ।

 इस  बारे  में  सरकार  को  कोई  भी  जानकारी  नहीं  है  ।

 सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  ।

 न्यारा  प्रदेश  में  area  सिल

 1392.  श्री  वाई०  ईश्वर  क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  श्रीकाकुलम  जिले  में  सेलर  में  पटसन  मिल  स्थापित  करने  के  लिए
 श्रीकाकुलम  डिस्ट्रिक्ट  गिरिजन  जूट  प्रोडक्टस  कोआपरेटिव  प्रोसेसिंग  सोसाइटी  को  कोई  श्राशयपत्र
 जारी  किया  गया  है  ;

 क्या  अंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  अब  उस  श्राशयपत्र  को  wie  प्रदेश  औद्योगिक  विकास
 far  म  के  संयुक्त  क्षेत्र  की  कम्पनी  अराधी  प्रदेश  फाइलें  लिमिटेड  को  हस्तांतरित  करने  का

 भ्रनुरोध  किया

 है
 ह

 इस  परियोजना  की  स्थान

 fafa  कोआपरेटिव  सोचा  |  |  ्  समा

 में
 वित्तीय  तथा  तकनीकी  सम  पायें  इतनी  जटल  हैं  कि

 नहीं  कर  ge
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 यदि  तो  श्राशयपत्र  के  हस्तांतरण  के  बारे  में  बांध  प्रदेश  सरकार  के  अनुरोध  को

 पूरा  करने  के  लिये  क़्या  कुंवारी  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  कौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  जी  हां  ।

 जी  हां  !

 राष्ट्र  प्रदेश  सरकार  ने  बताया  है  कि  यद्यपि  मूलरूप  से  इस  परियोजना  को  पुर्णतया

 आदिवासी  सहकारी  परियोजना  के  रूप  में  बनाया  गया  था  परन्तु  बाद  में  पता  लगा  परियोजना

 के  प्रशासनिक  श्र  तकनीकी  पहलुओं  की  पेचीदगियों  श्रादिवासी  समिति  ठीक  प्रकार  से

 सुलझा  नहीं  सकेगी  ।

 भारत  सरकार  ने  द्वार  प्रदेश  सरकार  को  बताया  था  कि  संयुक्त  क्षेत्र  की  कम्पनी  अन्ध

 प्रदेश  फाइल्स  लि ०  को  नथा  आशय-पत्न  देना  अघिक  उपयुक्त  रहेगा  ।  त्राण  फाइनल

 लि०  से  जूट  का  सामान  बनाने के  लिए  लाइसेंस  लेने  हेतु  1975  में  एक  आवेदन-पत्र

 समाप्त  हुआ  ।  इस  पर  विचार  किया  जायेगा  ae  यथासमय  निपटान  कर  दिया  जायेगा  ॥

 चितेरा  स्थित  औद्योगिक  बस्ती

 1393.  श्री  ZTo  कार  :  क्या  उद्योग  शर  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  जिला  बहराइच  मं  चितौरा  स्थित  प्रौद्योगिक  बस्ती  को

 गोर  कुछ  wer  सामान  का  निर्माण  करने  के  लिए  कोई  लाइसेंस  जारी  किया  गया  है  ;  आर

 यदि  तो  कया  उक्त  कार्य  शुरू  हो  गया  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मं  तकालय  सें  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  उद्योग

 उत्तर  प्रदेश  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  चमकीली  छड़ों  )  को  उत्पादन  करने
 के  लिए  जिला  बहराइच  gi  औद्योगिक  बस्ती  छिछोरा  को  कोई  लाइसेंस  जारी  नहीं  किया  गया  है  ;

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 ana  स्थिति  के  बाद  विदेशी  मुद्रा  की  जालसाजी  करने  वाले

 व्यक्तियों  का  पकड़ा  जाना

 ५
 1394.  शो  जगन्नाथ  सिश  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  आपात  स्थिति

 लागू  ह  ने  के  बाद  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  जालसाजी  करने  वाले  कुल  कितने  व्यक्ति  पकड़े  गये  ?

 गह  कामिक  श्र  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  :  श्री  श्रम  प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  दिनांक  26-6-1975  से  31-12-1975
 तक  की  भ्र वधि  के  दौरान  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  पर
 35  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ;  भर  इसी  अवधि  के  दौरान  कोफेपोसा  (  COFEPOSA).
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 पटल

 पर
 रखे  गये  पत्न

 एक्ट  के  अधीन  निदेशालय  के  प्रस्तावों  के  ग्वार  139  व्यक्तियों  कब  उपयुक्त  गिरफ्तार  किए

 गए  4  व्यक्ति  भी  शामिल  निरुद्ध रखा  गया  था  |

 श्राकादावाणी  हारा  कुछ  समाचार  एज  aa  की  सेवायें  लेना  बन्द  किया  जाना

 बताने  क  कपा  करेंगे  कि 1395.  थ्रो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मतर

 यू०  एन ०  हिन्दुस्तान  समाचार  तथा क्या  ने  पी  ०  टी ०  Argo

 समाचार  भारती  की  सेवायें  लेना  बन्द  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  झ्राकाशावार्णी  के  समाचार  प्रसारणों  की  सामग्री  किस  प्रकार  प्राप्त  होती

 wie

 व्या  उक्त  चारों  समाचार  एजेन्सियों  को  franz  राज्य  स्वामित्व  की  एक  एजेन्सी  बनाने

 का  विचार  e Q
 9

 सुचना  भ्र  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  aaa  समाचार  भारती  कौर

 हिन्दुस्तान  समाचार  से  समाचार  लेना  1  जनवरी  रौरव 7  जनवरी  1976  से  बन्द  कर  दिया

 गया  था  ग्रोवर  Yio  टी ०  भाई  अरार  यू०एन  भाई
 से  समाचार  लेना  1  फरवरी  1976  से  बन्द  करने

 का  प्रस्ताव  है

 यह  निगम  किया  है  कि  झ्राकाशवाणों  अपनी  रिपोर्टिग  शक्ति  मैं  वृद्धि  कर  उसे

 विकसित  करे  ।  श्राकावाणी  के  समाचार  संकल्प  के  जो  ala है  उनको  संगठित  करने  केਂ  लिए

 गए  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 सभा  पटल  पर  रखें  गये

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 केन्द्रीय  जल  प्रदूष  ग-निवारण  और  नियंत्रण  जोड  का  1  974-75  का

 वाजिब  प्रतिवेदन

 निर्माण  site  झावास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  रघु रामे या )  श्री  एच  ०  क े०
 एल०  भगत

 की  कौर  जल  शौर  1974  की  धारा  39  की  उपधारा

 (1)  के  श्रन्तगंत  केन्द्रीय  जल  प्रदूषण  ale  नियंत्रण  बोर्ड  के  ad  1974-75  के  विधिक  प्रतिवेदन

 तथा  भ्रंप्रेजी  संस्करण  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  to
 10242/76]
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 रिच डे सन  एण्ड  ऋप  (1972)  बम्बई  तथा  जैसे  एण्ड  कंपनी

 के  वह  1  974-75  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा

 समीक्षा  और  भारत  रक्ष  1  971  के  अधीन

 जारी  की  गई  अ्रधिकचनाएं  आदि

 उद्योग  तथा  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  सी०  जाने  )
 :  मैं  कम्पनी  प्रीमियम

 1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  भ्रन्तर्गत  निम्नलिखित  vat  तथा  अंग्रेजी

 को  एक-एक  प्रतिभा  पटल  पर  रखता हुं

 रिचडंसन  एण्ड  asta  (1972)  बम्बई  के  वर्ष  1974-75

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 सम्बद्ध ब्र  चल re  का  वब  1974-75 का रिच सडन  एण्ड  क्रिस  (1972)

 वार्षिक  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  कौर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखीਂ  देखिए  संख्या  एल०  टी०  10243/76]

 जैसी  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता  के  वर्ष  1974-75  के  क्योंकर

 की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा

 ।

 जैसप  एण्ड  कलकत्ता  का  वर्ष  1974-75  का  वार्षिक

 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  ate  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रिंयालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  10244/76]

 भारत  रक्षा  1971  के  नियम  114  के  ग्रन्थित  जारी  को  गयी

 लेंड  सरकार  की  निम्नलिखित  श्रधिसुचनाश्रों  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक-एक  प्रति

 maar  वस्तु  1975  जो  दिनांक  19

 1975  की  अधिसूचना  संख्या  सप्लाई-3/38/ 75  में  प्रकाशित  gar  था  ॥

 पैक  की  हुई  वस्तुएं  1975  जो  दिनांक  11

 1975  के  नागालैंड  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सारे  443  में

 प्रकाशित  त्  था  |

 उपर्युक्त  में  उल्लेखित  अधिसूचना  को  car  पटल  पर  रखने  में  हुए
 विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  wast

 नागालैंड  में  सीमेंट  का  फुटकर  मूल्य  निर्धारित  करने  सम्बन्धी  दिनांक  4

 नज  ore To  वाइ 1975  के  आदेश  संख्या  एस०  Tro ry  ए  ०/4/5/75  की  एक  प्रति  ।

 प्रिंयालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  Zfo  0245/76]
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 1897  संभा  पटल  पर  रखेਂ  गये  पन्न

 भारत  सेवक  समाज  संबंघी  जाँच  आयोग  का  प्रतिवेदन

 gta  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ दास  :  श्री  शाह  नवाज़  खां  की  कौर

 से  मैं  भारत  सेवक  समाज  के  मामलों  की  जांच  संबंधी  आयोग  के  प्रतिवेदन  कौ  एक

 प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।

 प्रिंयालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल  ०  fo  10246176)

 aaa  वस्तु  1955  के  श्रघोन  श्रघिसुचनाएं  तथा

 सीमेंट  उद्योग  da थ्री  टेरिफ  आयोग  का  प्रतिवेदन  (1974)

 उद्योग  तथा  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बी०  पी०  :  मैं  प्रावश्यक  वस्तु

 1955  की  घारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अ्रन्तर्गत  निम्नलिखित  अ्रधिसूचनाश्रों

 तथा  ist  संस्करण  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  :--

 कागज  संशोधन  1975  जो  दिनांक

 1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  झ्घिसुचना  संख्या  GloRTo  2551  में  प्रकाशित

 हुआ  था  |

 कागज  तथा  उपयोग  का  संशोधन  1975  जो  दिनांक

 29  1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सां०  झा०  458

 में  प्रकाशित  gar  था  ।

 कागज  दूसरा  संशोधन  1975  जो  दिनांक  8

 1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  रिस चनो  संख्या  सां  श्री  487

 में  प्रकाशित  हम्ना  था  |

 कागज  तीसरा  संशोधन  राकेश  1975  जो  दिनांक  8

 1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  झ्र घि सूचना  संख्या  सां  श्री  488(

 में  प्रकाशित  हुमा  था  |

 कागज  तथा  उपयोग  का  संशोधन  1975

 जो  दिनांक  12  1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  अ्रधिसुचना  संख्या  सां  ०  ०

 650  में  प्रकाशित  हु  था  ।

 (3:)  सौदा  651  जो  दिनांक  12  1975 के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुमा  था  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  Zio  10247/  76]

 मैं  टैरिफ  आयोग  अधिनियम  1951  की  धारा  16  कीं  उपधारा  (2)  के  भ्रन्तगंत  सीमेट

 उद्योग  की  व्यापक  समीक्षा  तथा  उत्पादकों  को  देय  उचित  कारखाना  द्वारा  मूल्यों  के  पुनरीक्षण  सम्बन्धी

 रिफ
 ग्रा योग  के  (1974)  संस्करण की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  10248/76}
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 सीना शल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  वापसी  संशोधन )

 1  976  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद शुल्क  1944  के  gata  श्रघिसुचना

 सुचना  शर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  घमबीर  श्री  प्रणब  मुखर्जी  की

 a  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के  ग्रन्तगत  सीसा  शुल्कਂ  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद

 शुल्क  वापसी  1976  तथा  भ्रंग्रेजीं  की  एक  प्रति  जो

 दिनांक  24  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सासानी
 में

 प्रकाशित  हुये  थे  ।

 में  रखो  गई  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  10249/76]

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  grade  जारी  की  गयी  अधिसूचना  संख्या  सासों
 ०

 नि०  76  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  17  1976  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 में  रखी  गयी  |  देखिये  संख्या  एल  cio  10250/76]

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बम्बई  का  1973-74  |!

 प्रतिवेदन  तथा  एक  विवरण

 मैं  निम्नलिखित उद्योग  शरर  नागरिक  ga  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  To  पी०

 पत्न  सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  1956  की  are  24  को  उपधारा

 (3)  के  अन्तर्गत  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बम्बई  के  वर्ष  1973-74  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  श्रप्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  सांख्यिकीय

 विवरण  ।

 उपयुक्त  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  के  कारण  बताने

 वाला  एक  विवरण  तथा  ग्र प्रे जी  संस्करण  |

 ्िन्यालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  सख्या

 भारतीय  यूरेनियम  निगम  जा दु गुड़ा  के  वर्ष  1974-75  के

 कार्यकरण  को  समीक्षा  तथा  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  वितरण

 संरक्षण  1975

 कर्जा  मंत्री  के०  सी०
 :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हुं
 :--

 (1)  कम्पनी  अधिनियम  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  झन्तरगेत

 निम्नलिखित  पत्तों  तथा  waist  की  एक-एक  प्रति  :--

 भारतीय  यूरेनियम  निगम  जादूगरी  के  वर्ष  1974-75  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।
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 een

 3
 rp

 का  वर्ष  1974-75  का  वार्षिक भारतीय  यूरेनियम  निगम
 लिमिट  जाਂ  ~~, 3  Ss Oo

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  निवारक  कौर  महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल  76]

 (2)  परमाणु  ऊर्जा  1962  की  धारा  30  की  उपधारा  (4)  के  श्रन्तगंत

 वितरण  संरक्षण  1975  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )

 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  3  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  सा०  सा०  नि०  19  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखी  देखिये  संख्या  एल०

 हरियाणा  कृषि  उद्योग  निगम  चण्डीगढ़  का  वर्ष  1973-74  का

 alan  प्रतिवेदन

 मैं  कम्पनी  भ्र धि नियम कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ दास

 1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  श्रन्तगंत  हरियाणा  कृषि-उद्योग  निगम

 चण्डीगढ़  के  वर्ष  1973-74  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  wast  संस्करण  एक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  wie  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  सभा  पटल  पर

 रखता  हुं  ।  प्रिन्थालय  में  रखी  देखिए  संख्या  कुल

 भारत  के
 समाचार  पत्रों  के  रजिस्ट्रार  का  वर्ष  1974  संबंधी  प्रतिवेदन  1)

 सुधरना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  :  मैं  भारत  में  समाचारपत्रों

 संबंधी  समाचारपत्रों  के  रजिस्ट्रार  के  1974  के  वारिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 पटल  पर  रखता  हूं  ।
 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-10255/76]

 ee  ae

 राज्य  सभा  से  azar

 Messages  from  Rajya  Sabha

 महासचिव  मैं  राज्य  सभा  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेशों  की  सुचना  देता  हुं

 कि  राज्य  सभा  अपनी  24  1976  की  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा

 22  1976  को  पास  किये  गये  आन्तरिक  सुरक्षा
 1976  से

 बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हुई  है  ।

 कि  राज्य  सभा  ने  27  1976  की  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा

 20  1976  को  पास  किया  गया  दिल्ली  भूपति
 संशोधन  1976  संशोधन  के  साथ  पास  किया  है  कौर  इस  अनुरोध  के

 साथ  विधेयक  को  वापस  लौटा  दिया  कि  संशोधन  से  लोक  सभा  की  सहमति
 राज्य  सभा  के  पास  भेजी  जाये  |
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 ———  एएए एए एए  नणणनाण्ला

 2.  मैं  दिल्‍ली  भू धृति  संशोधन  1976,  जिसे  राज्य  सभा  ने

 संशोधन  के  साथ  लौटा  दिया  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 ey ee

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विथ  यज्ञों  तथा  सं  कल्पों  सम्बन्धी  समिति

 लोक  लेखा  स्मिति

 Committee  on  Private  Members  Bills  and  Reso  lutions

 प्रतिवेदन

 att  जी०  जी०  स्केल  :  मैं  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा

 संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 —  नय  नय  नय  नाय

 लोक  लखा  समिति

 Public  Accounts  Committee

 191at  प्रतिवेदन

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  मैं  नई  रेल  लाइनों  पर  लोक  लेखा

 स्पिति  के  171  प्रतिवेदन  में  दी  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  को  गई  कुंवारी

 समिति  का  cater  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 लगाए  et

 प्राक्कलन  समिति

 Estimates  Committee

 तीखेपन  तथा  कार्यवाही  साराँश

 श्री  कार  के०  सिन्हा  :  मैं  प्राक्कलन  समिति  का  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  तथा

 कार्यवाही  सारांश  प्रस्तुत  करता  हूं  ।'

 गह  मंत्रालय--श्रण्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  संघ  राज्यक्षेत्र  पर  प्राक्कलन

 समिति  का  प्रतिवेदन  ।

 उपर्युक्त  प्रतिवेदन  के  बारे  में  समिति  की  बैठकों  का  कार्यवाही  सारांश

 नाना

 संविधान  संशोधन  )  विधेयक

 Constitution  (Thirty  Second)  Amendment  Bill

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिये  समय  बढ़ाया  जाना

 श्री  दरबारा  सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 TE



 8  1897  नगरीय  भि  सीमा  तथा  विधेयक

 कि  सभा  भारत  के  संविधान  का  झर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  संघ  क्त

 समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  का  समय  अगले  सत्र  के  अन्तिम  दिन  तक

 कौर  बढ़ाती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है

 Fa,  यह  सभा  भारत  के  संविधान  का  म्यार  संशोधन  करने व वाल  विधेयक  सम्बन्धों

 जाने संयुकंत  समति  को  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  भगा  का  समय  ग्रंथों  da  के  fan  दिन

 तंक  ग्राम  बढ़ाती

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु

 The  motion  was  adopted

 et  a  es

 सिविल  प्रक्रिया  संहिता  दिये  संबंधी  संयुक्त  समिति

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिए  समय  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 श्री  लाल  घर  कटकी  मै  प्रस्ताव करता  हं

 अध्यक्ष  महिला  :  प्रश्न  यह हूं

 यह  सभा  सिविल  प्रक्रिया  1908  are  परिसीमा  1963  का

 श्र  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत त

 कियें  जाने  का  समय  aaa  सत्र  के  afer  दिन  तक  ate  बढ़ाती  है  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 ee a  I

 नगरीय  ain  सीमा  तथा  विनियमन  )  विधेयक

 Urban  Land  (Ceiling  and  Regulation)  Bill.

 निर्माण  कौर  श्रीवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  रघुरामंया )  मैं  .  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि  नगरीय  भूमि  सीमा  तथा  विधेयक  1976  को  पुरःस्थापित  करने  की

 santa दी  जाय े|

 झ्रध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है

 कि  सक्रिय  भूमि  सीमा  तथा  1976  को  पुर/स्थापित

 करने  की  श्रीमती  दी  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुर
 The  motion  was  adopted

 श्री  है०  रघु रामे या  मैं
 घिघेयक  पुरःस्थापित  करता हूं

 79



 Statutory  ResolutionRe.  Disapproval 0  Press  Council  Magha  8,  1897  (Saka)

 (Red2al)  Ordinance,  1975  and  Press  Council  (Repeal)  Bill

 प्रेस  परिषद्‌  1975  के  निरनुमोदन  सम्बन्धी

 सांविधिक  संकल्प  प्रेस  परिषद  विधेयक

 Statutory  Resolution  re.  Disapproval  of  Press  Council  (Repeal)  Ordinance,
 1975  and  Press  Council  (Repeal)  Bill

 श्री  इरशाद  सँकरा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  8  1975  को  प्रख्यापित  प्रेस  परिषद

 1975  (1975  का  अध्यादेश  संख्या  26)  का  निरनुमोदन  करती है
 ग

 खेद  है  कि  सरकार  ने  जिस  प्रेस  परिषद्‌  की  4  1966  को  स्थापना  की  था  उसे

 राष्ट्रपति  के  भ्र ध्या देश  द्वारा  31-12-1975  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  जबकि  इस  परिषद्‌  का

 देश  भर  में  हो  सम्मान  नहीं  किया  जाता  था  अपितु  समाचारपत्रों  द्वारा  भी  पुरा-पुरा  सम्मन  किया

 जाता  था  |  इससे  बड़ा  उदाहरण  फासिस्टवाद  कदम  का  नहीं  हो  सकता ।

 विधेयक  के  उद्देश्यों  ale  कारणों  के  कथन  से  स्पष्ट  है  कि  सरकार  ने  ्रद्ृरदर्शिता  का

 परिचय  दिया  है  क्योंकि  यदि  इसे  समाप्त  ही  करना  था  तो  गत  सन्न  में  विधेयक  लाया  जा  सकता

 यदि  सरकार  के  अनुसार  इसके  उद्देश्य  पुरे  नहीं  हुए  हैं  तो  इसकी  त्रुटियां  की  जानी  चाहिए

 थीं  न  fe  इसे  समाप्त  ही  किया  जाये  जबकि  इसके  भ्रध्यक्ष  को  सरकार  द्वारा  नामजद  किया  जाता

 उसे  बदल  कर  इसके  कायांतरण  में  सुधार  जा  सकता  था  ।

 यह  कहना  अच्छा  तो  नहीं  लगता  परन्तु  हमें  कहना  पड़ता  है  कि  समाचारपत्रों  की  स्वायतता

 लोकतंत्र  का  आधार  स्तम्भ  है  परन्तु  इसी  पर  कुठाराघात  करके  सरकार  इसे  कार्यपालिका  का  खिलौना

 बना  देना  चाहती  यदि  ऐसा  हो  गया  तो  देश  के  लिए  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  होगा

 मुझे  खेद  है  कि  इस  परिषद्‌  को  समाप्त  किया  जा  रहा  यद्यपि  सरकार  पर  कोई  प्रभाव

 पड़ने  वाला  नहीं  है  तथापि  मेरा  हैं  कि  यह  विधेयक  वापस  ले  लिया  जाये  कौर  इस  अध्यादेश

 का  निरनुमोदन  किया  जाये  क्योकि  यदि  ऐसा  a  किया  गया  तो  लोकतंत्र  समाप्त  हो  जायेगा  जिसे

 जनता  कभी  नहीं  होने  देगी
 ।

 श्राव्य  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हु  :

 सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  8  1975  को  प्रख्यापित  प्रे  स  परिषद

 1975  (1975  का  अध्यादेश  संख्या  26)  का  निरनुमोदन  करती

 है  "

 सुचना  शौर  प्रसारण  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 प्रेस  परिषद्‌  1965  का  निरसन  करने  शौर  उसके  आनुषंगिक  कुछ
 विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  प

 श्री  सैलेरी  ने  बातें  कहीं  हैं--एक  यह  कि  अध्यादेश  जारी  नहीं  किया  जाना  चाहिये
 था  शौर  यह  कि  प्रेस  परिषद्‌  weer  काम  कर  रही  थी  जब  कि  सदस्यगण  जानते  हैं  कि  पीछे

 इसकी  इसी  सदनਂ  में  कितनी  कटु  प्रा लोच ना
 हो  चुकी  है  ।  यद  बात  की  व

 यकता  नहीं
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 28  1976  प्रेस  परिषद  1975  के  निरनुमोदन  के

 बारे  में  सांविधिक सं  कल्प  कौर  प्रेस  परिषद्‌  )  विधेयक
 eee ee

 है  fe  प्रेस  परिषद्‌  अपने  उद्देश्य  की  पूर्ति  में  श्रसफल  रही  है  क्योंकि  लोकतंत्र  की  झ्रात्मा  का  हनन

 करने  वाले  लेख  छापने  के  विरुद्ध  कोई  संहिता  अज  तक  नहीं  की  जा  सकी  ।

 श्री  को  रोक  समाचारपत्रों  के  विशेषाधिकारों  में  भ्रातृ  का  ज्ञान  होना  चाहिये

 संसद  के  विशेषाधिकार  व्यापक  रखने  की  दृष्टि  से  ही  परिभाषित नहीं  किये  गये  हैं  परन्तु

 समाचारपत्रों  की  बात  दूसरी  है  ।  अखिल  भारतीय  सम्पादक  सम्मेलन  ate  विख्यात  सम्पादकों

 ै चार-संहिता  का  डरपना-अपना  सुझाव  दिया  है  क्योंकि  यह  सरकार  की  जिम्मेदारी  नहीं है
 यदि  एसा  gat  है  तो  फिर  प्रेस  परिषद्‌  यह  काय  क्यों  नहीं  कर  सकी है

 ?  शायद  इसलिये  कि  यह

 काम  महत्वपूर्ण  नहीं  समझा  गया  था  वह  कर  नहीं  पाया  है  ।  मुझे  अश  है  कि  सम्पादक  स्वयं  एसी

 संहिता  तयार  कर  लेंगे  शर  उचित  समय  पर  सदनਂ  के  विचारों  इसे  पेश  कर  दिया  जाएगा  |

 हुम  इस  दिशा  में  कानन  के  शभ्रनुतार  ही  चलेंगे  |

 गत  11  वर्षों से  प्रेस  परिषद्‌ यह  सब न  कर  सकी  ae  न  ही  भविष्य  में  किये  जाने की
 तराशा  है  प्रेस  परिषद  उस  समय  की  मक  दर्शक  की  भूमिका  निभाती  रही  जब  प्रजातन्त्र  को  चुनौती

 दी  जा  रही  थी

 अन्तत  इस  सदन  के  तथा  दूसरे  सदन  के  माननीय  सदस्यों  तथा  पत्रकारों  केਂ  प्रतिनिधियों  ने

 अनुभव  किया  कि  प्रेस  परिषद  झ्ाशाओओं  के  अ्रतुसार  सिद्ध  न  हो  सकी  जिससे  केवल  अ्रनुशासनहीनता

 ही  meat  ।.  स्थिति  लगातार  बिगड़ती  गयी  ।

 यह  मामला  हमारे  ध्यान  में  कराया  तो  हमने  कोई  निर्णय  लेने  से  पहले  प्रेस  परिषद  सम्बन्धित

 लोगों  से  चर्चा  की  ।  हमने  निश्चय  feat  कि  प्रेस  परिषद  को  समाप्त  कर  दिया  जाये  दौर  इस

 पर  नये  सिरे  से  विचार  किया  जाये  कि  उन  उद्देश्यों  की  पूर्ति  कसे  की  सकती  है  जिनके  लिये

 परिषद  की  पहली  बार  स्थापना  की  गई  थी

 इस  अध्यादेश को  बहुत  पहले  जारी  कर  दिया  जाना  चाहिये था  ।  चूंकि हुम  इस  पर

 विस्तारपूर्वक  चर्चा  करना  चाहते  थे  इसलिये  हमने  तब  तक  इसे  रोके  रखा  जब  तक  यह  स्पष्ट  नहीं

 हो  गया  कि  क्या  कोय
 वाही

 करनी  है  ।  मैं  सभा  को  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  यह  कार्यवाही
 केवल  तभी  की  गई  जब  प्रेस  उद्योग  तथा  इस  मामले  में  रुचि  रखने  वाले  लोगों से

 #
 विस्तारपूर्वक

 परामर्श  कर  लिया  ।  इसमें  कोई  जल्दबाजी  नहीं  की  गई  तौर  जो  लोग प्रे
 प्रेस

 परिषद्‌  में  कार्य  कर

 रहे  थे  उनके  विरुद्ध  हमारी  कोई  दुर्भावना  नहीं  है  ।

 जो  सरोज  मुखर्जी  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।  मंत्री  महोदय

 ने  सारे  दोष  परिषद्‌  पर  लगाये  हैं  कि  इसने  लक्ष्यों  कौ  पूर्ति  नहीं  की  जिनके  लिये  इसका

 गठन  किया  गया  था  |
 किन्तु

 सरकार  ने  अ्रपनी  भ्र सफलताओं  को  छिपाने  के
 उदेश्य

 से  यह  सब

 किया  है  ।  प्रेस  भ्रायोग  ने  प्रेस  परिषद  की  स्थापना  की  सिफारिश  की  थी  ।  बड़े  परिश्रम से  तैयार

 की  गई  अपनी  रिपोर्टे  में  उसने  भी  कई  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  की  थीं  ।  परन्तु  सरकार  ने

 अधिकतर  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  att  अब  सारा  दोष  प्रेस  परिषद्‌  पर  मढ़ा  जा  रहा  है  ।

 यह  है  कि  सरकार  प्रेस  की  स्वतन्त्रता  पर  कुठाराघात  करना  चाहती  है  स्वयंਂ  अपनी

 गतिविधियों  को  ढक  सके  ।
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 tatutory  Resolution  Re-Disapproval  of  165  January  20,  1976
 Council  (Repeal)  Ordinance,  1975  and  Press
 Council  (Repeal)  Bill

 एक  महत्वपूर्ण  सिफारिश  ढांचे  में  परिवहन  करने  सम्बन्धी  थी ।  हमारे  देश  में  समाचार

 फ्लोर  एका घि कारियों  का  नियंत्रण है  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  सरकार  इस  पर  विचार

 कर  रही  है  गौर  ag  इसे  एका धि कारियों  के  नियंत्रण  छुटकारा  दिलाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 किन्तु गत  चन्द  महीनों  से
 ये

 जेसे  इंडियन  एक्सप्रेस  तथा  हिन्दुस्तान  टाइम्स  अपना

 विस्तार  कर  रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  से  सरकार  इस  देश  में  की  शक्ति  क

 कम  नहीं  कर  पायेगी  ।

 प्रेस  परिषद  इस  ढंग  से  बनाई  गई  कि  प्रेस  स्वतन्त्रता  की  प्रगति  में  सहायक  न  हो

 सके  करार  र्थ  श्रमंजोवी  पत्न कारों  के  हितों  में  सहायक  नहीं  सिद्ध  हो  सकें  तथा  युद्ध  कारण  है

 सभी  दलों  ने  कहा  कि  प्रेस  परिषद्‌  का  पुर्नगठन  किया  जाये  लॉकर्तेल्रिक  ढंग  पर  गठित  प्रेस

 परिषद्‌  अधिक बेहतर  होती  ।  किन्तु  सरकार  बजाये  ऐसा  करने  के  देश  में  समूचे  प्रेस  पर  नियंत्रण थ  |
 करने  जा  रही  है  ।

 इस  बात  को  हुम  भी  चाहते  हैं  कि  प्रेस  से  एका धि कारियों  के  तथा  सरकार

 का  नियंत्रण  हट  जाये  ।  इसी  कारण  से  यह  सुझाव  दिया  गया  कि  नई  एजेन्सियों  को  के

 लिये  एक  लोक  निगम  की  स्थापना  की  जानी  चाहिये  ।  किन्तु  बड़े-बड़े  पूंजीपति  इस  तरह  के

 निकाय  की  स्थापना  के  लिय ेतैयार  नहीं  गर्त  ऐसा  नहीं  किया  जा
 रहा  है

 शौर  हमें पता
 नहीं

 कि  मंत्रालय  यह  काम  कब  करेगा  |

 प्रेस  परिषद्‌  ने  जो  भी  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  की  हैं  उन्हें  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिये

 at प्रेस  परिषद  ग्र धि नियम  का  निरसन  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  केवल  इसका  संशोधन  किया

 जाना  चाहिये  |

 विधेयक  को  पास  करके  प्रेस  स्वतन्त्रता  मजबूत
 नहीं

 होगी  कौर  न  ही  लोकतंत्र  मजबूत

 हगा  ।  यह  तो  तानाशाही  की  दिशा  में  एक  कदम  है  att  प्रेस  स्वतन्त्रता  का  गला  घोंटा  जा  सहा

 है  ।.  सरकार  को  एसा निर्णय  लेने  से  पहले  कई  बार  सोचना  ।  प्रेस  परिषद्‌  )

 का  विधेयक  तथा  आपत्तिजनक  सामग्री  प्रकाशन

 निरोधक  विधेयक--इन  तीनों  विधेयकों  से  प्रेस  की  स्वतन्त्रता  समाप्त  हो  जाएगी  ।  शर्त  मैं  इसका

 विरोध  मेरा  अ्रनरोध  है  कि  सभा  नहीं  करना  चाहिये  |

 मैं  श्री  सवेरा  द्वारा  ter  गये  प्रस्ताव  का  विरोध श्री  ata  राव  wifes

 तथा
 इस  विधेयक का  समंधन  करता  मैं  सात  वर्षों तक  प्रेस  परिषद्‌ का  aaa  रहा  हूं

 सनौर

 उसन  क्या  किया  है  तथा  इसकी  अच्छाइयों  झर
 बुराइयों

 से  अवगत  हूं  ।

 प्रेस  परिषद्‌  का  गठन  1952  स्थापित  प्रेस  आयोग  की  सिफारिश
 फर  1966  में  किया

 गया  था  ।  प्रेस
 परिषद्‌  का  मुख्य उद्देश्य  प्रेस  स्वतन्त्रता  को  बनाये  रखना  तथा  समाचारपत्रों  शौर

 समाचार  एजेन्सियों  के  स्तर  में  सुधार  करना  था  इन  तथ्यों  के  अ्रतिरिक्त  कुछ  अन्य  कार्य  भी

 थे  जिन्हें प्रेस  परिषद्‌  द्वारा  प्रतिपादित  किया  था  ।  समाचारपत्रों  समाचार  एंजेंसियों

 site
 पत्रकारों  के  लिये  लाचार  संहिता  तैयार  लोक  रुचि  के  उच्च  स्तर  को  बनाये  रखना

 तथा  जनता  में  जिम्मेदारी  की  भावना  का  विश्वास  करना  at  जनसेवा  करना  ये  इसके  अन्य  कत  व्य

 x |  afa  ने प्रेस  इन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिये
 प्रभावी  ढंग

 से  कार्य  नहीं
 कर  पायी

 अतः  सरकार  ने
 प्रेस  fee  अघिनियम  के  निरसन  का  निर्णय  लिया  ।
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 1897  प्रेस  परिषद  1975  के  निरनुमोदन के

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  ate  प्रेस  परिषद  विधेयक

 प्रेस  परिषद्‌  में  परस्पर  विरोधी  हितों  का  समावेश  था  ।  प्रेस  परिषद्‌  के  पास  किसी

 चार  पत्र  के  विरुद्ध  कोई  भी  नागरिक  शिकायतें  भेज  सकता  ।  प्रेस  परिषदीय  मालिक

 सम्पादक  की  सुनवाई  करती
 थी  |  इसके पास  कोई  शक्तियां नहीं  थीं  ।  प्रेस  परिषद्‌

 केवल  उस  समाचार  va  की  निन्दा  ही  करती  थी  ।

 प्रेस  ने  था  कि  स्वामित्व  का  संकेन्द्रण  बढ़  रहा  है  ale  एकाधिकार वादी

 तथा  प्रतिबन्धात्मक  प्रक्रियायें जन्म  ले  रही  हैं
 ।

 लेकिन  प्रेस  परिषद्‌  इन  सबਂ  महत्वपूर्ण  बातों  पर

 ध्यान  नहीं  दे  पायी  ।  पत्रकारिता  के  उच्चतम  स्तर  को  बनाये  रखने  के  अतिरिकत प्रेस परिषद्‌ से प्रेस  परिषद्‌  से  ae

 भी  arn थी  कि  वह  पत्न कारों की  नियुक्ति  के  मामले  में  सहायक  सिद्ध  होगी  और  उन्हें इस  दिशा

 में  प्रशिक्षण भी  किन्तु  प्रेस  परिषद्‌ ने  इस  दिशा में  कुछ  नहीं  किया  i

 एकाधिकारियों  के  नियंत्रण  से  समाचारपत्रों  को  दूर  रखने  कौर  उनके  स्वामित्व  के  विस्तार

 के  बारे  में  सरकार  ने  प्रेस  परिषद्‌  से  उसकी  जाननी  चाही  किन्तु  उसने  भ्रपनी राय  नहीं

 दी  क्योंकि  प्रेस  परिषद्‌  के  सदस्यों  की  प्रवृत्ति  भिन्न-भिन्न  होने  के  कारण  sat  मतैक्य  नहीं  हो

 पाया  |

 प्रेस  प्रयोग  ने  समाचार  एजेंसियों  के  बारे  में  सुझाव  दिया  था  कि  एक  निगम  का  निर्माण

 किया  जाये  क्योंकि  ag  अधिक  व्यवहार  श्र  प्रभावकारी  हो  सकता  है  ।  यह  प्रसन्नता  की  बात  है

 कि  चार  टेलिप्रिटर  समाचार  एजेन्सियों--पी
 टी०  यू०  एन०  हिन्दुस्तान

 समाचार  समाचार  भारती--एक  होकर  एक  समाचार  निगम  बनाने  के  लिये  सहमत  हो  गई

 हैं ।

 समाचार  cal  को  उद्योगपतियों  से  भ्र सम्बद्ध  करना  आवश्यक  है  ।  यह  बात

 पिछले  चार  वर्षों  से  कहती  aah है
 ।  हम  इसकी  मांग  इस  कारण  कर  रहे  थे  कि  सम्पादक  राष्ट्रहितः

 में  लिखने  लिये  स्वतन्त्र  नहीं  था  ।  जब  तक  सम्पादक  बड़े  उद्योगपतियों  के  दबाव  से  स्वतंत्र

 नहीं  समाचारपत्नों  को  वास्तविक  स्वतन्त्रता  नहीं  मिल  सकती  ।  प्रेस  परिषद्‌  ने  पत्रकारिता

 के  भविष्य  का  कोई  भी  ध्यान  नहीं  रखा  ।  भारत  जैसे  देश  में  समाचार  पत्र  जन  सम्यक

 का  एक  प्रभावशाली  माध्यम  है  ।  पिछले  20  वर्षों  के  दौरान  समाचार  cat के  मामले  में

 एकाधिकार  की
 ही प्रवृत्तियां  पैदा  हुईं  ।

 सरकार  को  इस  बात का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  देश  में  एकाधिकार  गृह  बने  +  ।

 जिला  स्तर के  ,  छोट  तथा  मध्यम  श्रेणी के  समाचारपत्रों  की
 ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  |

 क्या  सरकार  इस  बारे  में  कुछ  कार्यवाही  कर  रही  है  कि  सरकारी  प्रतिष्ठानों  के  विज्ञापन  भी

 श्रव्य  प्रचार  निदेशालय  के  माध्यम  से  दिये  जायें  तथा  विज्ञापनों  का  वितरण  समला  के  आधार

 पर  हो  ।

 एक  गोर  तो  सरकार  समाचार  पन्नों  के  विकेन्द्रीकरण  यत्न  करती  है  दुसरी  कौर

 बड़े-बड़े  समाचारपत्न  गृह  मिलते  जा  रहे  हैं  बड़े  समाचार  पत्र  300-400  मील  तक  पत्रों  को
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 ‘Statutory  Resolution  Re:Disapproval  of  Press  January  20,  1976

 Council  (Repeal)  Ordinance,  1975  and  Press

 -Council  (Repeal)  Bill

 राव

 प्रपने  वाहनों  में  ले  जाते  हैं  कौर  इस  प्रकार  लोग  स्थानीय  छोटे  समा  चार पत्न ों  को  नहीं  लेते  ।  ऐसी

 स्थिति  आजकल  बनी  हुई  है  |

 मूल्य  पृष्ठ  अनुसूची  के  बारे  में  सरकार  हुर  बार  कह  देती  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने

 अनुसूची  रद  कर  दी  है  इसलिये  सरकार  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकती  ।  दिवाकर  समिति

 ने  सुझाव  दिया  था  कि  श्रनिवायं  वस्तु  अधिनियम  के  श्रधीन  समाचार  पत्रों  का  मूल्य  निर्धारित  किया

 जाये  ।  सरकार  छोटे  सौर  मध्यम  श्रेणी  के  समाचार  पत्रों  की  कई  प्रकार  से  सहायता  कर  सकती

 है  मंत्री  महोदय  को  इस  कौर  ध्यान  देना  चाहिये  तथा  समाचारपत्रों  की
 श्र  खला

 समाप्त  करनी

 चाहिये  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि  मंत्री  महोदय  ऐसी  कार्यवाही  करेंगे  कि  आगामी  दो  या  तीन  वर्षों  में

 समाचार  पन्नों  उद्योग  में  पूरी  तरह  परिवर्तन  ai  जाये  प्रगतिशील  राष्ट्रीय  प्रेस  का  निर्माण  हो  |

 इन  weal  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हुं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मेरे  पास  बहुत  से  सदस्यों की  सुची है  ।  सभी  को  समय  देना  है  ।

 निवेदन  है  कि  सदस्य  संक्षेप  में  संगत  बात  ही  कहें  ।

 श्री  एस०  एम०  बीजों  :  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  प्रेस  परिषद  के

 उत्सादन  के  लिए  मंत्री  महोदय  बधाई  के  पात्र  हेरल्डਂ  सुप्रसिद्ध  सम्पादक  श्री

 लापता  राव  ने  भी  अपने  सम्पादकीय  में  यही  विचार  व्यक्त  किये  वास्तव  में  प्रेस  परिषद  समाप्त

 किये  जाने  पर  पत्रकारों  में  व्यक्त  किया  गया  यह  कार्यवाही  बहुत  पहले  की  जानी

 चाहिए  थी  ।

 मैं  की  स्वतन्त्रता  का  समेत  प्रेस  परिषद  के  एक  सुप्रसिद्ध  सदस्य  श्री  बी०  के०  जोशी

 ने  झपने  वर्षों  के  भ्र तु भव  के  आघार  .  पर  कहा  है  कि  प्रेस  परिषद  में  महत्त्वहीन  बातों  पर  समय  लगाया

 जाता  है  जबकि  पत्रकारिता  के  महत्त्वपूर्ण  मानदण्डों  की  स्थापना  को  कोई  शुक्रवार  नहीं  मिला  |

 31  दिसम्बर  प्रेस  परिषद  समाप्त  कर  दी
 गई  साथ  ही  यह  सुनिश्चित  करना  भी

 आवश्यक  है  कि  प्रेस  परिषद्‌  की  समाप्ति  से  किसी  को  किसान  न  ati  सरकार  द्वारा  प्रेस  परिषद

 की  समाप्ति  के  बाद  उन  पत्न कारों  को  क्या  संरक्षण  प्रदान  किया  गया  है  जिनका  अपने  मालिकों

 की  विचार-धारा  से  मतभेद  परिषद  की  समाप्ति  के  बाद  उनका  क्या  हाल  गा ?

 मंत्री  महोदय  पी  of]  ०झाई ०,  यू  समाचार  भारती  और  हिन्दुस्तान

 समाचार  एजेन्सियों  के  एक  बनाये  जाने  की  बात  कही  है  ।  दूसरी  झोर  श्री  गोयनका  तथा  श्री  के०  Fo

 बिड़ला  के  ग्रुप  मिल  गये  सरकार  समाचार  पत्रों  की  दन  शू  खालों  को  तोड़ने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  कर  रही  श्रीमती  नन्दनी  रुपये  जब  मंत्री  थी  तब  उन्होंने  प्रेस  के  ,  स्वामित्व  की

 श्रंखला  समाप्त  करने  का  आश्वासन  दिया  था  परन्तु  उनके  उड़ीसा  का  मुख्य  मंत्री  बनने  पर  मामला

 वहीं  का  वहीं  पर  रह  गया  उनके  बाद  श्री  झाई०  के  गुजराल  wa  और  उन्होंने भी  इस

 सभा  में  आश्वासन  दिया  ari  wa  श्री  वी०  सी०  शुक्ल  मंत्री  जिनमें  उत्साह  तथा  निष्ठा  है  |

 मैं  उम्मीद  करता हुं  कि  वह  इस  सत्र  में  प्रिया  array  सब  में  प्रेस
 के  स्वामित्व  की  श्रृखला  समाप्त

 करने  वाला  विधेयक  लायेंगे
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 28  1976  प्रेस  1975  के  निरनुमोदन  के

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  ate  प्रेस  परिषद  विधेयक

 ~~

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  परन्तु  क्या  यह  विधेयक  का  एक  भाग  है  )

 श्री  एस०  एस०  बुर्जों  :  यह  संकल्प  की  सिफारिशों  में  से  एक  है  ।  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय

 से  कहूंगा  कि  इस  विधेयक  को  इसी  सत्र  में  लायें  at  प्रथम  मैं  यह  चाहता
 हुं  कि  श्रमजीवी  पत्रकारों

 के  भारतीय  संघ  के  साथ  परामर्श  से  gray  संहिता  तैयार  की  जाये  ।  उक्त  संघ  ने  गान्धी नगर  के

 भ्र पने  1971  के  अधिवेशन  में  प्रस्ताव  पारित  किया  था  कि  यदि  प्रेस  परिषद में  संशोधन  नहीं

 किया  जा  सकता  तो  इसे  भंग  किये  जाने  पर  भी  उन्हें  दुःख  नहीं  होगा  । मैं  पी०  टी ०  भाई  कमेंचारीਂ

 संघ  का  प्रधान  मंत्री  महोदय  को  समेकित  समाचार  एजेन्सी  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  हमने

 पूरा  सहयोग  दिया  है  ।  यदि  मंत्री  महोदय  समाचार  पत्तों  के  विकेन्द्रीकरण  करने  का  विधेयक  लायेंगे

 तो  हम  उसे  भीਂ  अरपना  सेन  देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  प्रेस  परिषद्‌  अधिनियम  पढ़ा  नहीं  है  ।  मुझे  सन्देह  है  कि  प्रेस  परिषद

 का  उदेश्य  प्रेस  के  स्वामित्व  का  केन्द्रीकरण  समाप्त  करना  है  ।

 श्री  gta  मिलती  :  यह  संशोधन  विधेयक  एक  उपयोगी  संस्था  के  शक्ति  की

 पिपासु  सरकार  का  शिकार  बनने  का  एक  अच्छा  उदाहरण  है  मंत्री  महोदय  चाहे  प्रेस  परिषद्‌  को

 समाप्त  कर  देते  परन्तु  उसे  बदनाम  नहीं  करना  चाहिए  था  ।  समाचार  पत्र  उद्योग  को  बढ़ावा  देने

 के  लिए  प्रेस  परिषद  का  योगदान  अत्यन्त  महत्त्वपूर्ण रहा  है  यहां  तक  कि  1971  प्रौढ़  1973  में

 इसकी  अवधि  दो  बार  बढ़ाई  गई  थी  ।  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  प्रेस  परिषद  समाचार  पत्रों  की

 आचार  संहिता  बनाने  में  विफल  रही  है  ।  अचार  संहिता  का  निर्माण  पीढ़ियों  लम्बी  अवधि

 में  सम्भव  है  प्रेस  परिषद्‌  ने  स्वयं  अपने  1973  के  अंतिम  श्रतिवेदन  में  कहा है  कि  परिषद्‌  का

 विचार  है  कि  एक  व्यापक  झ्राचार  संहिता  तैयार  करना  न  तो  आवश्यक  है  सनौर  न  ही  सम्भव

 परन्तु  समय  खाने  पर  कुछ  ठोस  मामलों  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  नियमों  में  प्रतिपादित  सिद्धान्तों

 के  mare  पर  कुछ  नियम  बनाये  जा  सकते  प्रेस  परिषद  द्वारा  इस  कथन  के  बावजूद  भी  कि

 आ्राचार  संहिता  तैयार  करना  सम्भव  नहीं  समय  ताने  पर  कुछ  नियम  बनाये  जा  सकते

 सरकार  ने  पहले  ही  परिषद  को  समाप्त  कयों  नहीं  कर  इसकी  अवधि  क्यों  बढ़ाई  ?

 प्रेस  परिषद  ने  समाचार  पन्नों  के  विरुद्ध  82  शिकायतों  तथा  समाचार  पत्रों  कीਂ  स्वतन्त्रता

 के  7  मामलों  को  1969  तक  निपटाया  ati  1973 में  परिषद  को  118  मामले  निपटाने

 पड़े  ।

 प्रेस  परिषद्‌  की  समाप्ति  सरकार  की  सत्ता  की  भूख  है  ।  सरकार  जब  प्रेस  की  स्वतन्त्रता

 को  समाप्त  करना  चाहती  है  तो  उसे  प्रेस  परिषद्‌  को  समाप्त  करना  पड़ा  क्योंकि
 परिषद्‌

 का

 उद्देश्य  प्रेस  की  स्वतन्त्रता  को  कायम  रखना  है  |

 सरकार  ने  प्रेस  परिषद्‌  की  श्रीराम  कयों  नहीं  बढ़ाई  ?  यह  कार्यवाही प्रेस  परिषद  को
 बदनाम

 करने  के  लिए  की  इन
 शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक

 का
 विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :
 मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  क्योंकि

 प्रेस  परिषद  को  समाप्त  करने  से  समाचार  पत्रों में  गंदे  लेख  लिखने  अथवा  सार्वजनिक  जीवन  पर

 कीचड  उछालने  की  समस्या  हल  नहीं  की  जा  सकती  ।  इंस  विधेयक  को  विचारार्थ  समय  मंत्री
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 Statutory  Resolution  Re-Disapproval  of  Press  January  28,  1976
 Council  (Repeal)  Ordmance,  1975  and  Press
 Council  (Repeal)  Bill

 ato  site

 महोदय  का  रवैया  अत्यन्त  सख्त  रहा  क्या  हम  प्रेस  परिषद्‌  के  कार्यकरण  के  बारे  में  इतने

 सुनिश्चित  मत  व्यक्त  कर  सकते  हैं  क्योंकि  यह  केवल  एक  दशक  से  कार्य  कर  रही  यह  दस  वर्ष

 की  शारवती  परिषद्‌  के  बारे  में  fara  देने  के  लिए  पर्याप्त  नही ंहै  ।  कया  मंत्री  महोदय  साफ  तौर  से

 कह  सकते  हैं  कि  अपने  दस  वर्ष  के  जीवन  में  परिषद्‌  ने  उन  उद्देश्यों  के  लिए  काय  नहीं  किया  जिनके

 fag  इसकी
 स्थापना  की  गई  उनके  वक्तव्य  में  यह  बात  नहीं  कही  गई  हैं  :

 tt
 कि  ta  परिषद्‌  उन  कार्यवाहियों  को  प्रभावी  से  नहीं  कर  पाई

 जिनके  लिए  उसकी  स्थापना  की  गई  थी  0.0

 इसमें  भूल  सरकार  की  समाचार  पत्रों  की  थी  waar  जनता  की  थी  ?

 वास्तव  में  पिछले  कुछ  समय  बार  प्रेस  परिषद्‌  संशोधन  विधेयक  लाया  जा  रहा  था  ।

 परन्तु  कठिनाई  यह  पैदा  हो  गई  कि  नामांकन  करने  वाली  प्रबन्ध  समिति  पर  मुख्य  अध्यक्ष

 महोदय  तथा  उप-राष्ट्रपति  करने  को  तैयार  नहीं  समाचार-पत्तों  की  स्वतन्त्रता  समाप्त

 किये  जाने  का  परिषद्‌  समर्थन  नहीं  कर  क्या  इसीलिये  उसे  समाप्त  किया  गया  है  ?  क्या

 मंत्री  महोदय  बतायेंगे  कि  किस  प्रकार  परिवाद  प्रभावी  रूप  से  कार्य  नहीं  कर  पाई  क्या  सरकार

 ही  इस  बारे  में  एकाकी  निर्णय  ले  सकती  है  ।

 हम  सभी  स्वीकार  करेंगे  कि  इस  देश  किसी  भी  देश  में  लोकतांत्रिक  देश  में

 केवल  वाणिज्यिक  नहीं  है  ।  क्या  सरंकार  प्रशासन  के  बाहर  कोई  ऐसी  एजेन्सी  स्थापित  नहीं

 कर  सकती  जो  समाचार  पत्तों  का  मार्गदर्शन  कर  उन्हें  चेतावनी  द्रवों  प्रोत्साहन  दे  सके  ।

 निश्चय  ही  हम  समाचार  पत्तों  की  झ्राचार  संहिता  चाहते  हैं  इस  बारे  में  पत्रकारों  को  स्वयं

 ही  निर्णय  करना

 प्रेस  परिषद्‌  को  समाप्त  नहीं  किया  जाना  चाहिए  था  ।  इसका  नवनिर्माण

 किया  जाना  चाहिए  था  ।

 हमने  ब्रिटेन  की  प्रेस  परिषद  को  अपनी  परिषद्‌  का  आदर्श  चुना  था  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत

 नहीं कि  भारत  की  प्रेस  परिषद्‌  ने  ब्रिटेन  की  प्रेस  परिषद्‌  के  समान  कार्य  नहीं  किया  ।  परन्तु  इसका

 यह  प्रय  नहीं  है
 कि

 प्रेस  बेकार  है  ।  ब्रिटेन  के  उदाहरण  को  देख  कर  अपने  देश  में  प्रेस

 परिषद्‌  का  सुधार  करना  चाहिए  था  मंत्री  महोदय  शीघ्र  ही  ऐसा  विधेयक  लायें कि  देश  में

 स्वतन्त्र  प्रेस  का  निर्माण  हो  सके  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  विरोध  करता हूं  ।

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  मेरा  एक  निजी  स्पष्टीकरण  का  मामला है
 ।  जब

 मैं  भाषण  दे  रहा  था  तो  आपने  कहा  था  कि  यह  प्रेस  परिषद्‌  की  सिफारिश  नहीं  थी  ।  प्रेस

 ने  भी  समाचार  पत्तों  के  विकेन्द्रीकरण  करने  पर  विचार  करना  था  ।

 at  विद्याचरण शुक्ल  :
 मैं  इस  वाद-विवाद  में

 भाग  लेने  वाले  सदस्यों का  भ्रामरी हूँ  ।
 प्रेस  की  स्वतंत्रता  के  मामले  पर  मैं  उसी  सीमा  तक  विचार  करने  को  तैयार हूं  जहां  तक  कि  उसका

 इस  विधेयक  से  सम्बन्ध  है  ।  कई  माननीय  सदस्यों  ने  टाइम्सਂ  तथा  हिस एक् सप्रेस
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 8  1897  )  प्रेस  परिषद  1975  के  निरनुमोदन के

 |  साद  मैं
 सांविधिक  संकल्प  ate  प्रेस  परिषद्‌  विधेयक

 के  मिलाये  जाने  की  बात  है  ।  प्रथमतः  तो  यह  सही  नहीं  ate  यदि  कोई  किये ही

 की  गई  की  जा  रही  है  तो  उसकी  हमें  जानकारी  नहीं  है  ।

 जब  मुझे  इस  बारे  में पता  चला  तो  मैंने इन  कम्पनियों से  सम्पर्क  स्थापित  किया  ।  मझे

 बताया  गया  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  इस  अफवाह  को  सदा  के  लिये  समाप्त  किया  जाना

 चाहिए  ।  यदि  दोनों  कम्पनियां  कुछ  सहयोग  कर  है ंतो  सरकार का  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  सरोज  मुखर्जी  द्वारा  तानाशाही  के  रुख  का  sera  किया  गया  है  ।  मैं  इस  सम्बन्ध

 में  यह  स्पष्ट  कर  दूं  कि  तानाशाही  का  अ्राभास  अ्रापात  स्थिति  से  पुर्व  तो  gar  करता  था  ।

 उस  समय  स्थिति  यह  थी  कि  हमारे  झंप्रेजी  के  समाचार  पत्र  योजनाबद्ध  ढंग  से  प्रजातंत्र  का  गला

 घोंटने  में  लगे  हुए  थे  ।  अन्य  भाषाओं  के  समाचार  पत्र  भी  ऐसी  ही  गतिविधियों  में  लगे  हुए  परन्तु

 उस  समय  प्रैस  परिषद्‌ ने  समाचार  पतों  की  स्वतंत्रता  के बारेमें में  कुछ  नहीं  कहा  था  ।  श्री  सरोज

 मुखर्जी  स्वयं  एक  पत्रकार  क्या  उन्होंने  एक  पत्रकार  के  नाते  समाचार  शवों  की  स्वतंत्रता  के

 बारे  में  कभी  कुछ  किया  है  ?

 हमारे  श्रमजीवी  पत्रकारों  को  भी  प्रैस  से  काफ़ी  शिकायत  रहीं  है  ।  यह  कहना  ठीक  ही

 है  कि  जब  तक  प्रैस  परिषद्‌  के  कार्यकरण  में  मूल  परिवर्तन  नहीं  किये  तब  तक  कोई

 विशेष  लाभ  होने  वाला  नहीं  है  ।  हमने  इस  प्रश्न  पर  व्यापक  रूप  से  विचार  किया  हैं  ।  प्रैस

 परिषद  के  कार्य  की  समीक्षा  की  है  कौर  इससे  सम्बन्ध  रखने  वाले  अनेक  लोगों  के  साथ

 fara भी  कियां है  |  यह  सब  कुछ  करने के  उपरान्त  हम  इसी  परिणाम  पर पहुंचे  हैं  कि  परिषद

 जिस  ara  के  लिए  बनाई गई  वह  उस  कार्य  को  सुचारू  रूप से  नहीं कर  पाई  मैं  श्री

 मावलंकर  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  इस  प्रकार  की  किसी  भी  संस्था  के  कार्यकरण  का

 अनुमान  लगाने  के  लिए  io  वब  का  समय  कस  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  10  aw

 का
 समय

 काफ़ी  है  ।  क्या  कोई  यह  बता  सकता है  कि  प्रैस  परिषर्‌ ने ने  कोई  ५ एसा  ठोस  कार्य

 faq  इसका  गठन  किया  गया  था  ।  प्रैस  परिषद  के  कार्यकरण  का  सम्पूर्ण

 लेखा  जोखा  करने  के  बाद  ही  हमने  इसे  समाप्त  करने का  निर्णय  किया  है  ।  यहीं  कारण  है  कि

 हमे  परिषद  के  उद्देश्यों  की  पूर्ति  के  लिए  wea  तरीकों  पर  करना  पड़ा  |

 इन  मुख्य  बातों  के  अतिरिक्त  wea  सभी  तर्क  तो  किसी  न  किसी  रूप  में  दोहराये  ही  गये

 हैं  ।  उनको  are  विशेष  घ्यान  न  देते  हुए  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारी  पत्रकारिता

 के  स्तर  में  गत  5  वर्षों  में  जो  गिरावट  झरा  गई  चरित्र  हनन  को  प्रवृत्ति  जो  बिना  age
 के  दिन  प्रति  दिन  बलवती  होती  जा  रही  उसे  रोकने  के  लिए  तथा  उस  पर  age  लगाने  के

 उद्देश्य  से  ही  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  मैं  सदन  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वहू  इसे  पारित

 कर दे

 श्री  ईरानी  द  सँकरा  (  da  परिषद्‌  सम्बन्धी  परिवार  संहिता  के  बारे  में

 विचार  करने  के  लिए  मंत्री  महोदय  ने  जो  बैठक  बुलाई  थो  उसमें  मुझे  भो  बुलाया  गधा  था  ।

 मंत्री  महोदय  अपने  वक्तव्य  में
 कहा  है  कि

 सरकार  प्रैस  परिषद  को  gt  स्थापित  करने  के  बारे
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 Statutory  Resolution  Re.  Disapproval  of  Press  Magha  8,  1897  (Saka)
 Council  (Repeal)  Ordinance,  1975  and  Press
 Council  (Repeal)  Bill

 में  विचार  कर  सकती  है  ।  परन्तु  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  are  कि  यदि  किसी  संस्था

 की  लगातार  आलोचना  की  जाये  तो  क्या  उसका  तात्पर्य  यह  होता  है  कि  हम  अन्तत  उसका

 निरसन  कर  दें  ।  हम  जाये  दिन  सरकार  की  अ्रलोचना  करते  रहते  हैं  तो  कया  इसका  यह  है

 कि  सरकार  का  निरसन  कर  दिया  जाये ।  मैं  समझता हु  कि  ऐसा  हम  सरकार के  काय  में  सुधार

 करने  के  उद्देश्य  से  ही  करते  ।  ६2 (२  हमें  प्रैस  परिषद  का  निरसन  करने  की  ada  उसके

 कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  कुछ  करना  चाहिए  था ।  मंत्री  महोदय एक  are  तो  प्रैस  परिषद

 ससाप्त कर  रहे  हैं  तो  दूसरी  दौर  उसे  स्थापित  करने  की  बात  भी  करते  यह  sai  विचित्र

 स्थिति है  ?

 प्रैस  परिषद  के  निसरन  के  सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  तकों  में  से  एक  यह  भी

 है  कि  जब  प्रैस  परिषद  सम्बन्धी  विधेयक  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  तो  उस  पर  काफ़ी

 आलोचना  हुई  ।  परन्तु  श्रालोचना  करना  तथा  त्रुटियों  की  कौर  सरकार  का  ध्यान  अ्राकिष्ट  करना

 तो  सदन  का  कतेंव्य  ही  है  ।  गर्त  इस  तक  को  न्यायसंगत  नहीं  कहा  जा  सकता  ।

 प्रैस  परिषद  समाचार  gat  के  लिए  लाचार  संहिता  बनाने  में  सफल  रही  ।  श्रापात  स्थिति

 के  बाद  तो  स्थिति  यह  हो  गई  कि  समाचार  cat  की  किसी  प्रकार  की  रिपोर्ट  देने  को  स्वतंत्रता

 समाप्त  कर  दीਂ  गई  ।  किसी  प्रकार  का  विरोध  प्रकट  करने  की  समाचार  पत्रों  की  स्वतंत्रता

 भी  समाप्त  कर  दी  गई  |  सरकार  का  कहना  है  कि  गत  कुछ  वर्षों  से  समाचारपत्रों  द्वारा  लोकतंत्र

 की  जड़ों पर  श्रावित  किया जा  रहा  था  ।  परन्तु  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  वास्तव  में  स्थिति

 यही  तो  सरकार  ने  प्रैस  परिषद  को  इस  सम्बन्ध  में  चेतावनी  देकर  sae  क्यों  नहीं

 किया ?  परन्तु  wa  बिना  किसी  प्रकार  का  कारण  बताए  का  अवसर दिये  बिना  हीं

 उसे  समाप्त  कर  देना  कहां  तक  न्यायसंगत  है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  यदि  यह  विधेयक  पारित

 होता  है  तो  यह  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  पर  एक  प्रहार  होगा  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  8  1975  को  प्रख्यापित  प्रैस  परिषद  )
 अ्रघ्यादेश  1975  (1975  का  श्रघ्यादेश  संख्या  26)  का  निरनुमोदन करती  है  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह

 The  motion  was  negatived

 उपाध्यक्ष  सहोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 प्रैस  परिषद  1965  का  निरसन  करने  कौर  उसके  प्रानुष॑गिक  कुछ
 विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  पै

 प्  पि  eme क द  प्रजनन  रुत

 The  motion  was  adopted

 88



 28  1976  प्रेस  परिषद  1975  के  निरनुमोदन  के

 परिषद्‌  विधेयक
 बारे

 मं
 संविधि

 संकल्प  अर  प्रेस

 उपाध्यक्ष  महोदय  त्र  हुम  खंडवार  विचार  आरम्भ  करेंगे  ।  खण्डों  के  बारे  में  कोई  संशोधन

 नहीं  है
 ।

 प्रश्न  यह  है  :

 ग्रीक  खण्ड  2  से  5  atc  खण्ड  9  विधेयक  का  ग्रेग  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  2  से  5  श्र  खण्ड  1  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  2  to  5  and  clause1  were  26८6  ६0०  ६1८  Bill

 alana  सुत्र

 Enactisg  Forntula

 संशोधन  feat  गया

 Amendment  made

 पृष्ठ  1  (page  1)  पर  शक्ति  1  (line  1)  छब्बीसवें  (Twenty-sixth)  के  स्थान  पर

 (Twenty-seveeth)  शब्द  प्रतिस्थापित  किया  जाये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 अधिनियमन  सूत्र  संबोधित  रूप  में  विधेयक  का  ia  बनाया  जायेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु

 The  Motion  was  adopted

 श्रचिनियमन  संशोधित  रूप  सीधे  यक  में  जोड़  दिया  गया

 The  Enacting  Formula,  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 विधेयक  का  नाम  कि ठि वचयक  में  जोड़  दिया  गया

 The  title  was  added  to  the  Bill

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल :  श्रीमान  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि
 संशोधित

 रूप  में  पारित  किया  जाये  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  ::  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  :

 कि  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  2.0

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna)  :  The  Press  Council  failed  to  achieve  the  06005  for
 which it  was  formed  and  that  is  why.  the  Government  had  to  come  out  with  this  legislatios..
 It  is  difficult  to  maintain  the  freedom  of  Press  before  taking  out  the  big  Newspapers  frcm  the
 clutches  of  capitalists.  A  since  re  attempt  Should  be  madetorelieve  the  labour  and  working-
 journalists  from  the  hands  the  capitalists  and  safeguard  their  interest.
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 ‘Statutory  Resolution  Re.  Disapproval  of  Parlia-  Januany  28,  1976
 mentary  Proceedings  (Protection  of  |  Publica-

 tion)  Repeal  Ordinance,  1975  and  Parliamentary
 Proceedings  (Protection  of  Publication)  Repeal

 Bill

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  है

 प्रस्ताव  द  च  द USINe sata
 gat

 The  motion  was  adopted

 संसदीय  कार्यवाहियाँ  सं  रक्षण  )  निवारण  अध्यादेश  के  निरनुमोदन

 सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प  कौर  संसदीय  कार्यवाहियां

 निरसन  विधेयक

 rzsolution  Re,  Parliamentary  Proceedings  (Protection  of  Publication)
 Repeal  ordinance,  1975  and  Parliamentary  Proceedings  (Protection  of  Publication)

 1

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 अब  हम  संसदीय  कार्यवाहियां  निरसन  अध्यादेश

 1975  के  बारे  में  को  सँकरा  का  सांविधिक  संकल्प  तथा  att  विद्याचरण  शुक्ल  का  संसदीय  ara

 निरसन  विधेयक  पर  विचार  आरम्भ  करेंगे

 att  रामू  श्रीमान  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 सकी  यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  8  दिसम्बर  1975  को  जारी  किये  गये  संसदीय

 वालियां  निरसन  अध्यादेश  1975  (1975  को  अध्यादेश
 6.0

 संख्या  25)  का  निरनुमोदन  करती  है  ।

 हिसारे  लोकतंत्र  के  लिए  यह  एक दुर्भाग्यपूर्ण  दिन  है  क्योंकि  राज  सदन  एक  ऐसे  विधान

 पर  विचार  कर  रहा  है  जिसे  राष्ट्रपति  के  भ्र ध्या देश  के  साध्यम्र  संविधि  पुस्तक  से  हटाना

 उचित  समझा  गया  है  ।  इस  अध्यादेश  के  सम्बन्ध  में  जो  बताये  गये  हैं  उनमें  यह  स्पष्ट

 किया  गया  है  कि  चूंकि  समाचार-पत्र  fasta  होकर  बहुधा  प्रय  पृष्ट  पर  तथा  मोटे  मोटे  अ्रक्ष रों में

 ऐसे  गलत  तथा  बेबुनियाद  आरोप  प्रकाशित  करते  रहे  हैं  जो  समय  समय  पर  संसद  के  विभिन्न

 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  लगाए  गये  ।  इस  कारण  परं  विचार  करते  ही  यह  बात  हमारे  सामने  ari  है  कि

 afe  वास्तव  में  ही  यहाँ  कारण  था  फ़िर  उत्तरदायित्व  किस  पर  है  ?  क्या  इसका

 उत्तरदायित्व  इस  सदन  इस  सरकार  पर  या  सदन  के  पीठासीन  अधिकारी  का  नहीं हैं
 कि  उन्होंने  उपयुक्त  समय  पर  इस  कौर  घ्यान  नहीं  दिया  जब  कोई  बात  गलतਂ  प्रकाशित  हो  रही

 थी  तो  उस  समय  सरकार  ने  उस  we  घ्यान  क्यों  नहीं  किया  ?

 अब  मैं  सदन  का  घ्यान  मूल  विधेयक  की  art  दिलाना  चाहता  हं  ।  संसदीय .  कार्यवाहियों  के

 प्रकाशन  सम्बन्धीਂ मूल
 विधेयक  सदन  सुप्रसिद्ध  संसद  सदस्य  श्री  फीरोज  गांधी  द्वारा  प्रस्तुत  किया

 गया  था  ।  उस  मूल  श्रीनिवास  में  भी  यह  व्यवस्था  है  कि  प्रकाशन  के  लिए  स्वीकृत  संरक्षण
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 संसदीय  कार्यवाहियां  1975  के 8 AT,  1897

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  श्र  संसदीय  करवा  हिया

 —
 निरसन  विधेयक

 भी  उसी  सीमा  तक  है  जहां  तक  ag  सदन  में  किये  गये  वाद-विवाद  को  वास्तविक  रूप  से  प्रस्तुत

 करे  ।  परन्तु  यदि  समाचार  की  संतुलन  से  अधिक  तथा  तोड़-मरोड़  कर  प्रस्तुत  किया  जाये  तो  उस

 पर  भी  मानहानि  के  लिए  अदालत  में  मुकदमा  चलाया  जा  सकता  सरन  की  कार्यवाहियों  के

 द्वारा  लोगों  के  समक्ष  विचार  पेश  करना  प्रकाशन  कानून  के  pata  एक  विशेषाधिकार  मात्र  हीं

 1

 ma  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  जब  मूल  विधेयक  में  दिये  गये  इस  प्रकार  के  संरक्षण  की व्यवस्था

 है  तो  फिर  इस  ग्र ध्या देश  की  झ्रावश्यकता  क्यों  महसूस  की  गई  ।  वर्तमान  विधेयक  के

 कारणों  सम्बन्धी  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  हैं  उसमें  यह  स्पष्ट  किया  गया  है  यद्यपि  पूर्ण

 कार्यवाही  प्रस्तुत  की  जायेगी  परन्तु  यदि  कोई  विद्वेषपूर्ण  बात  होगी  तो  उसका  यथार्थ  wea

 करण  नहीं  किया  जायेगा  क्या  ऐसी  परिस्थितियों  में  हम  सरकार  के  इरादे  पर  सन्देह  नहीं  करेंगे  ?

 मैं  समझता  हूं  कि  वर्तमान  विधेयक  से  लोकतंत्र  पर  एक  कौर  गहरा  प्रहार  होगा  ।  लोकतंत्र  के

 qty  समाचर पतों  की  स्वतन्त्रता  में  होते  हैं  परन्तु  इस  दुर्भाग्यपूर्ण  विधेयक  से  उन्हें  समाप्त  करने

 प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  यह  विधेयक  पारित  कर  दिया  गया  तो  इससे  सभा  कौर  जनता

 के  बीच  की  संचार  व्यवस्था  ठप  हो  जपेगी  ।  सदन  से  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  विधेयक  पारित

 किया  जाये  ।  मैं  इस  wearer  का  निरनुमोदन  करता  हूं  तथा  उसका  विरोध  करता  हुं  ।

 सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  द्स्ल द: )  मैं  प्रस्ताव

 हू

 संसदीय  कार्यवाहियां  संरक्षण )  1956  के  निरसन  सम्बन्धी
 वी

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  |

 माननीय  सदस्यों  के  मन  में  श्रम  हो  गया  है  कि  सम्भवतः  सदन  की  कार्यवाहियों  ar  सदस्यों

 केआ चार  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाया  जा.रहा  है  परन्तु  मैं  आरम्भ  में  ही  यह  स्पष्ट  कर  दें  कि  ऐसा

 कुछ  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  श्राप  मूल  ग्र धि नियम  को  ही  देखें  तो  यह  स्पष्ट  हो  जायेगा  कि

 उसके  तसर  संसद  सदस्यों  को  कुछ  अतिरिकत  अ्रधिकार  नहीं  दिये  गये  थे  ।  ब  भी  स्थिति

 खसी  ही  कोई  भी  सदस्य  सभा  में  कोई  भी  बात  कहू  सकता  है  ।  शर  उस  बात  को

 कोई  भी  व्यक्ति  प्रकाशित  कर  सकता  है  ।  वर्तमान  विधेयक  में  केवल  यही  व्यवस्था  की  गई  ह
 कि  जो  कुछ  भी  कोई  व्यक्ति  प्रकाशित  उसका  दायित्व  भी  उसी  व्यक्ति  का  ही  हो  उस

 समाचार  को  छापने  वाले  व्यक्ति  पर  भी  अन्य  सभी  नागरिकों  की  तरह  ही  देश  के  सामान्य

 कानून
 के

 भ्रन्तगंत  मुकदमा  चलाया  जा  सकता  है  ।  इसमें  वहू  संसद  सदस्य  भी  शामिल  हूँ
 जिन्होंने  सदन  में  भाषण  नहीं  दिया  होगा  |

 ya  स्थिति  कुछ  इस  प्रकार  हों  गई  थी  कि  इस  सदन  में  यदि  कती  सदस्य  या  अन्य  किवी

 व्यक्ति  के  विरुद्ध  कोई  ऐसा  आरोप  लगा  दिया  जाता  है  जो  निराधार  तथा  घृणित  तो  ag
 st  समाचारपत्रों  में  मोटे  watt  में  प्रकाशित  हो  जाता  था  ।  सम्बद्ध  व्यक्ति  यदि  उसको  चुनौती

 देता  था  या  सम्पादक  को  पत्र  लिखता  था  तो  सम्पादक  कभी  तो  उसका  खण्डन  समाचारपत्न  में

 91

 2818



 Statutory  Resolution  Re:  Disapproval  of  Parlia-  Magh  8,  1897  (Saka}
 mentary  Proceedings  (Protection  of  Publica-

 tion)  Ordinance,  1975  and  Parliamentary

 Proceedings  (Protection  of  Publication)  Repeal
 1

 विद्याचरण

 कर  देता  था  अ्रथवा  कुछ  नहीं  करता  था ।  ऐसी  स्थिति में  उस  व्यक्ति  विशेष  की  स्थिति  बड़ी

 संवेदनशील हो  जाती  थी  जिस  पर  इस  प्रकार  का  आरोप  लगाया  जाता  था  (  )

 मैं  जो  कहा  रहा  हूं  उसे  ध्यान  से  सुना  जाए  ।  अराज  हम  जिस  अधिनियम का  निरसन  कर

 रहे  उसके  चलते  स्थिति  we  हो  गई  थी  कि  किसी  भी  राजनीतिक  व्यक्ति  के  विरुद्ध  लोग  निराधार

 शर  घृणा  त  ares  लगाते  थे  ।  पर  मामला  अदालत में  नहीं  ले  जा  सकते थे  ।  क्योंकि  अदालत
 में  इन  आरोपों  के  प्रकाशन  का  आशय  कैसा  है  यह  सिद्ध  करना  असंभव  था  इस  विधेयक  के  द्वारा

 हम  वर्तमान  प्रीमियम  में  इसी  आशय  से  संशोधन  कर  रहे  इसके  पास  होने पर  कोई  भी  नागरिक

 मानहानि  होने  पर  सम्पादक  के  विरुद्ध  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  500  के  अन्तर्गत  न्यायालय

 में  fe कदम  चला  सकता  है  ।  इससे  समाचार  पत्तों  के  पत्रकारों  ale  समाचार  एजेंसियों

 पर  संसद  की  कार्यवाही  प्रकाशित  करने  के  सम्बन्ध  में  अतिरिक्त  जिम्मेदारी  डाली  गई  ताकि  +

 अधिक  सावधान  रहें  कौर  कोई  भी  सामग्री  प्रकाशित  करने  से  पहले  उसकी  जांच  कर  लें  ।

 यह  विधेयक  इस  सदन  कौर  इसके  सदस्यों  के  सम्मान  की  करता है  अगौर  को

 लोकतंत्र की  छी  छालदेर  करने  से  रोकता  है  ।  इस  विधेयक  का  यही  सीमित  सा उद्देश्य है
 ।  विधेयक

 को  पास  किया  जाये  ।

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :  श्री  सँकरा  के  प्रस्ताव  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  के

 कथन  को  मैंने  ध्यान  से  सुना  ।  मैं  समझता हुं  कि  यह  निरसन कारी  विधेयक  लोकतंत्र  पर  एक

 कुठाराघात  है  इसके  द्वारा  सदस्यों  को  जो  थोड़े  aga  भ्र धि कार  प्राप्त  हैं  उन्हें  भी  छीना  जा

 इससे  उन  लोगों  की  शिकायते  ate  बढ़ेगी  जिनका  कि  हम  प्रतिनिधित्व  यहां  करते हैं

 यहां  प्रश्न  केवल  समाचार  पत्तों  के  श्रमिकों  के  छीने  जाने  का  ही  नहीं  है  वरन्‌  यहां  सदस्य  के

 भी  विशेषाधिकारों  को  छीनने  ate  उन्हें  जनता  से  विलग  किये  जाने  के  प्रयत्न  का  प्रश्न  हैं  |  सदस्य

 का  दल  अपनी  पत्निका  में  भी  उनका  भाषण  नहीं  छाप  जबकि  मंत्री  महोदय
 जो  कुछ  बोलेंगे

 प्रचार  आकाशवाणी  कौर  समाचारपत्रों  में  सबमें  पूरा-पुरा  किया  जाएगा  |  यह  कहना  कि

 छापने  का  अधिकार wa  भी  मात्र धोखा  है  ।  मैं इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  तथा

 मंत्री  महोदय  इसे  वापिस लै  लें  ।  are  श्री  बनर्जी के  इसे  प्रवर  समिति  को  सौंपे  जाने  के  शो

 को  स्वीकार  करें  ।

 श्री  ato  एस  स्टीफन
 जहां

 तक  मैं  समझता  ह  इस  विधेयक  से  सदस्यों
 झर  सदन  के  विशेषाधिकार  का  हनन  नहीं  वे  संविधान  के  श्रनुच्छेंद  105  के  oats

 खुर
 क्षत

 भाषणों  के  छापे  जाने  के  अधिकार  में  कोई  मूल  बात  नहीं  है  ।  यह  सदन  अन्तत  विचारों

 के  श्रमदान  प्रंदान  को  स्थान है  ।  यहां  हम  अपने  विचारों  से  दूसरे  सदस्यों  को  प्रभावित  करते  हैं

 कौर  उन्हें  अपने  विचार  का  बनाए  का  प्यून  करते  हैं  ।  परन्तु  इंस  उद्देश्य  से  हट  कर  श्र ब  इस  सदन

 का  उपयोग  प्रचार  के  लिए  किया  जाने  लगा  है  we  इसी  पर  अधिक  जोर  दिया  जाता  है  ।
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 निरनमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  कौर  संसदीय  वा  मियाँ

 संरक्षण  )  निरसन  विधेयक

 नी  -

 मूल  अघिनियम  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय लय  द्वारा दो  मामलों  में  दिये गये  उस  निर्णय  के  आधार

 पर  बना  कि  एक  सदस्य  को  बोलने  का  विशेषाधिकार  है  पर  उसके  प्रकाशन  का  नहीं  ।  यदि  कोई

 निन्दनीय  सामग्री  छपती  है  तो  प्रकाशक  के  विरुद्ध  दाण्डिक  कार्यवाही  की  जा  सकती  है

 पश्चात्‌  यह  शभ्रधिनियम  पास  किया  गया है  कि  दोनों  सदनों  की  सही-सही  कार्यवाही  छापने  पर

 अदालती  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकती  ।

 वर्तमान  विधेयक  से  सदस्यों  के  किसी  विशेषाधिकार  का  हनन  नहीं  होगा  परन्तु  बाह्य  एजेन्सियों

 को  प्राप्त  विशेषाधिकार  समाप्त  किए  जा  रह ेहैं  ।  उन्हें  कार्य  के  लिए  सामान्य  अदालती

 कार्रवाई  का  सामना करना  होगा  |

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  विधेयक  उस  अ्रधिनियम  का  निरसन

 करने  के  लिए  लाया  गया  है  जिसके  भ्रन्तगंत  सदन  की  कार्यवाही  छापने  की  पत्रकारों  को  स्वतंत्रता  थी  ।

 मल  विधेयक इस  उद्देश्य  से  लाया  गया  था  कि  देश  को  संसद  में क्या  हो  रहा है  इसका  पता  तुरन्त

 चल  सक  कौर  यहं  काम  सामाचार  पत्र  रेडियो  तथा  अन्य  माध्यम  ही  कर  सकतें  हैं  ।

 यहां  ब्रिटेन  में  प्रकाशन  की  स्वतंत्रता  का  जिक्र  किया  गया  ।  वहां  को  लदन  टाइम्सਂ  उठा

 कर  देखने  से  पता  चलेगा  कि  संसद  की
 कार्यवाही

 का  पुरा  विवरण  उसमें  जाता  है  ।  पर  यहाँ

 कल  श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  कौर  श्री  समर  मुखर्जी के
 /

 भाषण  समाचार  cat  में  नहीं  छपे  जब  कि

 वे  करना  बदन  टाइम्सਂ  में  छपे  ।

 श्री  यह  विधेयक  लायी  गया है  जिसके  द्वारा  संसद  की  कार्यवाही  को  छापने  पर  रोक  लगा ई

 जा  रही  है  ।  सदन  की  कार्रवाही  को  विनियमित  करने  यहां  net  उपस्थित ह

 are  प्रक्रिया  शर  नियम  शादी  हैं  जिनके  श्रीलाल  weer  आचरण  करते  हैं  कौर  अनुशासन  बरतते

 हैं  ।

 यहां  समाचार  परों  पर  धनिक  वर्ग  का  अधिकार है  ।  परन्तु  सरकार  उन  पर  लगाने

 के  बजाय  उनसे  सौदा  कर  रही  sale  शालीन  श्र  स्वतंत्र  रूप  से  समाचार  प्रकाशन  पर

 सेंसर लगा  रही  है  ।  एक  उपहासास्पद  स्थिति  है  ।

 श्री  फिरोज  गांधी  द्वारा  लाया  गया  मूल  विधेयक  बहुत  सोच  बिचार  के  बाद  लाया  गया

 मात्र  भावना  में  बह  कर  नहीं  |  उस  समय  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  थी  ।  मुरादनगर  के

 श्रायूघ  कारखाने  के  लिए  भेजे  गये  कोयले  के  वैगनों  को  मोदीनगर  भेज  दिया  गया  था  ।  कोयले  कीਂ

 उस  समय  बहुत  कमी  थी  ।  मोदीनगर  के  उद्योंगों
 के
 के  नाम  को  समाचार पत् वों  में  छापने  नहीं  दिया

 गया  था  ।

 कोयले  की  बहुत  कमी  थी  ax  स्थिति  बहुत  थी  लेकिन  प्रेस  ट्रस्ट  आफ

 के  कानूनी  सलाहकारों  ने  उद्योग  का  नाम  प्रकाशित  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  ।  यह  1956

 से  पहले at  बात  है  ax  यह  wale इस  कारण  नहीं  दी  गई  कि
 यदि  म॑

 मोदीनगर

 मानहानि  का  दावा  कर  देता  तो  प्रेस  ट्रस्ट  श्राफ  इडिया  के  पास  संसद  में  उस  aaa  दिये  गये

 93



 Statutory  Resolution  Re:  Disapproval  of  Parlia-  January  28,  1976

 meitary  Proceedings  (Protection  of  Publica

 tion)  Ordinance,  1975  and  Parliamentary

 Proceedings  (Protection  of  Publication)  Repeal
 Bill

 एच०  एन०  मुकर्जी ]

 रेल  मंत्री  के  वक्तव्य  के  अतिरिक्त  कोई  प्रमाण  नहीं  जोकि  न्यायालयों  को  स्वीकार्य  नहीं

 था |

 श्री  फिरोज  गांधी  ने  लोक  सभा  में  भारत  इंशोरेंस  का  मामला  उठाया  उसके  परिणामस्वरूप

 जीवत  frat  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण  gat  लेकिन  श्री  फिरोज  गांधी  द्वारा  डालमिया  के  प्रति

 लगाए  गए  गंभीर  श्रापों  का  रिपोर्टों  में  जब  उल्लेख  नहीं  किया  गया  तो  उन्होंने  कहा  संद  में  कही

 गई  राष्ट्रीय  कल्याण  की  mats  महत्वपूर्ण  बातें  समाचार  पत्रों  में  इसलिए  प्रकाशित  नहीं  होती

 q  क्योंकि  सकता  सदस्यों  को  जो  स्वत  पता  प्राप्त है  वह  हमारे  देश  की  प्रेत  को  प्राप्त  नहीं  ।

 इन  अ्रनभर्वों  के  बाद  भारतीय  श्रमजीवी  पत्रकार  सब  ने  नई  आजादी  के  पक्ष  में  प्रचार

 सारी  स्थिति  को  देश  के  समक्ष  रखा  कौर  श्री  फिरोज  गांधी  ने  अपना  विधेयक  पेश  fear

 के  परिणामस्वरूप  सत्य  और  प्रेत  ने  मिलकर  बड़े  व्यापार  गीत  के  कदाचारों  की  ग्रोवर  ध्यान

 malta  कराया  ।  लोक  लेखा  समिति के  कई  प्रतिवेदन  प्रकाशित हु  कौर  दोषी  व्यक्तियों के  विरुद्ध

 कार्यवाही  की  बैकों  का  कोयला  खातों  का  कुछ  हद  तक
 प्रत

 क्वारा  लोगों  के  बूरे  कारनामों  को  संद  के  ध्यान  में  लाने  के  कारण  gar  प्रे  को  एवं  बातों

 के  प्रकाशन  की  अ्तमति  होनी  चाहिए  ।

 सरकार  का  कहना  है  कि  पिछने  तीन  चार  वर्षों  में  शक्तियों  का  दुरुपयोग  किया  गया  ale

 वह  प्र वधि बहुत बुरी बहुत  बुरी  रही  ।  सेंसरशिप  लगाकर  प्राय  उस  अवधि  की  यादाशत  को  लुप्त  नहीं  कर  सकतें

 सरकार  को  चाहिए  कि  वह  अपनी  मर्जी  से  न  चलकर  लोगों  की  इच्छा  के  अनुरूप  कार्य  करे  ।  सत्य  त

 यह  है  कि  प्यार  का  मन  साफ  नहीं  यहं  स्पष्ट  हो  गया  है  कि  सरकार  अपने  श्रमिकों

 निरपराध  साबित करन ेके  लिए  प्रेमी  को  दोषी  ठहरा  संसद  की  कार्यवाही  के  लिए  सारा  दोष

 प्रेस  पर  डाल  देना  बेइमानी  ही  कहा  जाएगा  |  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  गत  पांच  वर्षों  में  जो
 कुछ

 भी  प्रेस  रिर्पोट  करता  रहा  है  वह  गलत  ही  था  कौर  प्रेत  का  व्यवहार  उचित  नहीं  था  ।  यह  ठीक  है

 कि  घनी  से  ठीं  के  ग्र बघार ों  ने  राष्ट्रीय  भावनाओं  के  प्रति  उपेक्षा  का  ि  ar  अपनाया  है  परन्तु  सरकार

 को  ऐसे  सेठों  की  निन्दा  करते  का  साहस  नहीं  हु  प्रा  सरकार  केवल  श्रमजीवी  पत्न कारों  को  दबा

 सकती है है

 सरकार  एक  Car  कानून  बना  रही है  जो  कि  फिरोज  गांधी  के  कानून  के  विरुद्ध  जाता  है  प्रेत
 को  ale  अन्य  सभी  लोगों  को  sizer a दे  दिए  गए  हैं  कि  वे  संसद  की  कार्यवाही  को  प्रकाशित  न  करें  ।

 मैं  चाहता  हूं  सरकार  इस  मामले  पर  पुर्नविचार  करे  श्र  श्री  फिरोज  गांधी  द्वारा  पेश  किए

 गए  विधेयक  %  omar  पर  बने  अधिनियम  को  संविधान  पुस्तक  में  बचा  रहने  दिया  जाए  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हू  शर  चाहता  हूं  सरकार  इस  fades  को  वापिस  ले  ले  ।

 श्री  नरेन्द्र  HAT  साल्वे  सबसे  पहले  तो  मैं  श्री  हिरेन  मिर्ज़ा  द्वारा  लगाए  गए

 आरोपों  का  पुर्णतया  खण्डन  करता  हु  प्रतिपक्ष  दल  अ्रनचितਂ  व्यवहार  करने  लगे  थे  कौर  ऐसो  स्थिति
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 8  1897  )  संसदीय  कार्यवाहियां  1975  के

 निरनमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  कौर  संसदीय  कौवा  मियां

 निरसन  विधेयक

 में  अध्यक्ष पीठ  के  लिए  काम  करना  कठिन  हो  गया
 मानना  सदस्य  ने  कुछ  ऐसे  शब्दों  का

 प्रयोग  किया  है  जोकि  बिल्कुल  अनुचित हूँ
 ।  उन्हें  तो  उस  समय  जबकि  प्रतिपक्षी  दलों  ने

 अध्यक्ष पीठ

 का  घेराव  कर  लिया  था  उन  लोगों  ar  मना  करना  चाहिए  था  ।  यदि  उस  समय  वह  सही  रास्ता

 अपनाते  तो  यह  विवेक  कमी  ने  पेश  जाता  |

 विधेयक  में  कोई  ऐसा
 उपबंध

 नहीं  है  जो  किसी  समाचार  पत्र  को  कोई  यहां तक  कि

 संसद  की  कार्यवाही  प्रकाशित  करने  से  रोके  ।.  केवल  यह  उपबंध  किया  जा  रहा  है  कि  धारा  105

 (2)
 में  प्रदत्त  संरक्षण  का  प्रेत  दुरुपयोग  न  करे  ।  यह  कहना  कि  इससे  ag

 के
 प्रभावी  कार्यकरण  में

 बाधा  उत्पन्न  होगी  तथा  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  केवल  आंशिक  रूप  से  सही है  पूर्णतया  सही  नहीं  है  ।

 प्रजातंत्र  में  देश  की  जनता  को  संसद  की  कार्यवाहियों का  पता  होना  चाहि १  तभी  सर्द  ठीक

 ढंग  से  कार्य  कर  सकती  है  लेकिन  पिछले  go  वर्षों  में  ऐसी  घटनाएं  हुई  हूं  जो  न  होती  ग्रीवा  कम  से

 कम  उनका  प्रकाशन  न  होता  तो  लोगों  के  दिलों  में  सद  की  इज्जत  जो  अराज  है  उससे  कहीं  ज्यादा

 होती  ।  हमने  देखा  हू  कि  विरोधी  पक्ष  के  नेताओं  द्वारा  लगाए  गए  निर्थक  आरोपों  को  शिक्षकों  में

 गया  ।  इससे  जनता  में एक  ऐसी  धारणा  पैदा  की  गई  मानो  परद  एक  ऐसा  स्थान  हो  जहां  लोग

 एक  दूसरे  पर  कीचड़  उछालने  दौर  चरित्र  हनन  के  लिए  ara  हैं  ।  प्रेस  जनता  के  समक्ष

 अत्याधिक  गौर  जिम्मेदार  ढंग  से  ऐसा  वात  वरण  पदा  करना  चाहता  था  |  मैं  यह  अनुभव  करता

 हूं  कि  यह  विधान  आवश्यक  ait  बहुत  व्यावहारिक  ।

 श्री  सी०  एस०  स्टीफन  पीठासीन  हुए
 Shri  M.  Stephen  tn  the  chair

 श्रध्यक्षपीठ  द्वारा  मना  करने  के  बावजूद  भी  प्रतिपक्षी  दलों  के  कुछ  सदस्य  मनमानी  करते

 रहे  हैं  जिस  पर  उनका  दिल  चाहा  उन्होंने  अरोप  लगा  दिया  ।  मैं  भी  उनके  आरोपों  का  शिकार  gar

 gol  इस  सदन  के  एक  युवा  जिसका  संबंध  समाजवादी  दल  से  हूं  ने  कहा  था  कि

 प्रदेश के  स्वास्थ्य  मंत्नी  तथा  सारे  के  मेरे  एक  सहयोगी  ने  इन्दौर  की  एक  श्रेषऋ  फर्म  को  आयात

 लाइसेंस  दिलाया  है  सनौर  इसके  ढारा  करोड़ों  रुपये  की  राशि  कमाई है  ।  श्रध्यक्षपीठ  के  बार-ब।र

 मना  करने पर  भी  यह  सदस्य न  माने  प्रौढ़  बोलते  ही  गए  दसरे  दिन  समाचारपत्रों में  गया  कि

 करोड़  रुपये  प्राप्त  करने  में  श्री  साल्वे  शामिल  |  यदि  प्रेस  गलत  बातें  प्रकाशित  करे  तो  क्या  उसके

 लिए  हमें  भुगतना  पड़ेगा  ।  क्या  हमारी  अपनी  कोई  मान-इज्जत  नहीं  है  ।

 समय  गया  है  जबकि  हमें  प्रेस  की  स्वतंत्रता  तथा  अन्य  प्रकार  की  स्वतंत्रात्ोों  पर  सम  चित

 ढंग  से  विचार  करने  की  श्रावश्यक्रता  हैं  ।  aria  स्थिति  से  यह  बात  पुर्णतया  स्पष्ट  हो  गई  है  ॥

 इस  देश  में  उदार  तथा  भ्रनुज्ञापक  लोकतंत्र  नदी  चलेगा  ।  हमें  ऐसा  लोकतंत्र  चाहिए  जिसमें  हमें  बहुत

 ही  यथा थें बादी  दृष्टिकोण  अपनाना  होगा  ।  मैं  मंत्री  महोदय  को  ae  विधेयक  पेश  करने  पर  बधाई

 देता हूं  ।  इस  विधायी  उपाय  के  फलस्वरूप  प्रेस  जिम्मेदार  ठहराया  जाएगा  ।  वे  जो  मर्जी  प्रकाशित

 मिक  fea  भ्रन्ततोगत्वा  जिम्मेदारी  उन  पर  ही  थोपी  जाएंगी  ।

 ora  में  मैं  एक  बार  फिर  मंत्री  महोदय  को  इस  विधेयक  के  पेश  करने  पर  बधाई  देता  a
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 Statutory
 Resolution  Re:  Disapproval  of  Parlia-  Magh,  8,  1897  (Saka)

 mentary  Proceedings  (Protection  of  Publica-
 :  11071)  Ordinance,  1975  and  Parliamentary

 Proceedings  (Protection  of  Publication)  Repeal
 Bill—

 ent

 श्री  वीरेन्द्र  अग्रवाल  (  मुरादाबाद )  राज  देश  की  राजनीतिक  स्थिति  में  बड़ा  तनाव  है

 समाचार  पत्न  प्रतिपक्षी  दलों  की सरकार  स्थिति  का  सही  मूल्यांकन  करने  में  wane  रही है

 निन्दा  कर  रहे  हैं  ।  ale  विरोधी  दलों  को  सी०  भाई  ए०  के  एजेंट

 के  नेतायों  को  ग्रा जा दी  पददलित  लोगों क्रि पा वादी  की  उपाधियां  दी  जा  रही  हैं  we  सत्तारुढ़

 बताया  जा  रहा  है  |  विरोधी  दल  ही  लोकतंत्र  को  गति  प्रदान  करते
 हैं

 ae  कभी  किसी  खास  उद्देश्य  से  प्रतिपक्षी  दल  का  मुह  बन्द  किया  जाता  है  तो  इसका  यही  अ्रथें  होता

 @  कि  देश  एक  दलीय  शासन  प्रणाली  की  झोर  अग्रसर  हो  रहा  है  alg  देश  में  तानाशाही  का  राज्य

 दोने  वाला  है  ।  लोकतांत्रिक  कार्यकरण  लिए  जनमत  बहुत  महत्वपूर्ण  है  तौर  देश
 में

 जनमत

 तैयार  करने के  लिए  प्रेस  बहुत  आवश्यक  उपकरण है  ।  हमारा  देश  1000  वर्ष  तक  गुलाम  रहा
 यर  हमारी  इन  स्वतंत्रताओं  में  कमी  नहीं  की  गई  हमें  संविधान ने  कुछ  मूल  स्वतंत्रता

 की  हैं  ।  प्रेस  तथा  विपक्ष  प्रत्येक  लोकतंत्र  के  आवश्यक  अंग  हैं  ।  ara  स्थिति  की  घोषणा  से

 दोनों  को  ही  शिकार  बनाया  गया  यह  बात  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  चरित्र  हनन  श्रीमान

 जक  भाषा  का  प्रयोग  रोका  जाना  चाहिए  ।  fara  इसका  त्रय  यह  नहीं  कि  किसी  भ्रष्ट  मंत्री  की

 पोल  न  खोली  जाए  यह  सुनिश्चित  करना  प्रधान  मंत्री  की  जिम्मेदारी  हूँ  कि  मंत्रीमंडल  में  जिन  लोगों

 को  लिया  जाए  वे  भ्रष्ट  न  हों  ।  क्या  वाक  स्वतंत्रता  केवल  मंत्रियों  के  लिए  ही  है  केवल

 मंत्रियों  के  भाषण  ही  प्रकाशित  करिए  जाते  हैं  सदस्यो  के  नहीं  चाहे  उनका  संबंध  सतारूढ़  दल  से  ही  क्यों

 भी इसप्रभता  संपन्न  निकाय  के  प्रत्येक  सदस्य  को  समान  अधिकार  मिलने  चाहिएं  ।

 संबधियों  की  तरह  जनता  का  प्रतिनिधित्व  करते  मंत्रियों  तथा गे  र  मंत्रियों  में  इस  प्रकार  का  भेदभाव

 करना  लोकतांत्रिक  पद्धति  की  आधारशिला  पर  रात  करना  है  ।

 इन  से  मैं  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  बी०  कार  शक्ल  :  श्री  वीरेन्द्र  ग्रंग्रचाल  ध् श् गैर  श्री  हीरेन  मुकर्जी  ने  बहुत

 अच्छा  भाषण  दिया  है  लेकिन  जिन  विषयों  पर  वह  बोले  हैं  वह  बिल्कुल  असंगत  है  ।  चर्चा  का  विषय

 कुछ  और  है  या  तो  उन  लोगों  ने  विधेयक  पढ़ा  नहीं  a  यदि  पढ़ा  है  तो  उसके  gras  को  नहीं  समझा

 है  ।  संसदीय
 किये  वाही

 सं  रक्षण )  अधिनियम  ने  एक  विषम  स्थिति  पैदा  कर
 दी  है

 यदि  कोई  सदस्य  पीठासीन  अधिकारी के  मना  करने  पर  कोई  निराधार  टिप्पणी  करता  है  तो  wave

 105  उसे  इसके  लिए  सुरक्षा  प्रदान  करता  है  क्योंकि  उस  सदस्य  पर  न्यायालय  में  इस  श्राघार  पर

 यक दमा  नहों  चलाया  जा  सकता  |  लेकिन  यदि  उसी  निराधार  टिप्पणी  का  प्रकाशन  समाचार  पत्तों

 में  कर  दिया  जाए  जिसे  करोड़ो  लोग  पढ़ते  हैं  तो  यह  निरापदता  समाचार  पत्न  के  मृतक  अरार

 प्रकाशक  सभी  को  प्राप्त  हो
 <0  Pane St  है  शर्त  समाचारपत्रों  को  समान्य  नागरिक  से  are  निरापदता

 नहीं  होनी  चाहिए  ।  इस  अधिनियम  का  निरसन  किया  जाना  चाहिए  ।

 विधेयक  के चर्चा  के  दौरान  वार  बार  श्री  फिरोज  गांधी  का  नाम  लिया  गया

 है  र
 हमें  fi

 | निर्माता से  प्रभावित  नहीं  होना  चाहिए  हमन ेवेद  शास्त्रों  तक  को  चुनौती दी  लोग  विधेयक  को

 उसके  गुणो ंके  आधार  पर  नहीं  देख  रहे  अपितु  व्यक्तित्व  पु
 जा  कर न्  —

 te  |
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 28  1976  संसदीय  कार्यवाहियां  1975  के

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  ate  संसदीय  कार्यवाहियां

 निरसन  विधेयक

 i

 इस  विधेयक  का  सीमित  उद्देश्य  प्रेस  के  विशेषाधिकार  को  वापस  लेना  ह्  ।  इसका  प्रयोजन

 aa  सभा  के  किसी  भी  सदस्य  की  वाक  स्वतंत्रता  को  समाप्त  करना  नहीं  है  ।  यदि  सदस्य  यह  चाहते

 हूँ  कि  समाचार  पत्र  हर  प्रकार  की  ऊटपटांग  बातें  छापते
 रहे  पौर  इसके

 लिए  उनके  विरुद्ध  कोई  कागा

 स  की  जाए  तो  इसका  wa  यह  है  कि  उनमें  स्वतंत्रता  की  गुंजाइश  तथा  स्वतंत्रता  की  सीमा  के  बारे

 सें  गलतफहमी  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  सीधे  यक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  प्रत्यक्षतः  विधेयक  से  किसी  व्यक्ति  को  हानि

 नहीं  होगी  कौर  महोदय  ने  इसके  हानिकारक  न  होने  के  कारण  सभा  में  कई  ढँग  से  बताये  हैं
 ।

 परन्तु  गहराई  से  विचार  करने  पर  पता  चलेंगा
 कि

 यह  विधान एक  पश्चगामी  कदम  है  बर्नांकी  विद्यमान

 खटीकों  को  दूर  करने  के  बजाय  इसमें  इस  तरह की  कार्यवाही  का  सुझाव  दिया  गया  है  जिससे  देश

 को  किसी  बात  का  पता  न  चले ।  ऐसा  केवल  इसलिये  किया  गया  है  कि  देश  में  जो  गलत  तथा

 व्र  काम हों  रहे  हैं  उनके  बारे  में  देशवासियों को  ca  agl  चलना  चाहिए ।

 उद्देश्यों  प्रौढ़  कारणों  के  कथन  में  यह  कहा  गया  है  कि  1956  के  ऑ्रधिनियम  का  आशय

 खन  व्यक्तियों  को  न्यायालय  की  कार्यवाही  से  बचाना  था  जो  संसद  के  किसी  भी  सदन  की  कार्यवाही

 को  पर्याप्त रूप  में  सच्चाई  से  छापते  थे  हब शर्तें कि  प्रकाशन  निन्दा  करने  की  भावना से  न  किया

 गया हो  at  वह  लोकहित  में  हो  ।”  1956  के  भ्र धि नियम  में  इस  प्रकार की  सुरक्षा  का  उपबन्ध

 प्रेरणा  गया  था  यदि  कोई  इसका  दुरुपयोग  करे  तो  हमें  उसे  रोकना  हू  ।  किन्तु  इसका  उपचार

 ag  नहीं  कि  1956  के  प्रीमियम  को  समाप्त  ही  कर  दिया  जाये  ॥

 क्या  हम  यहां  वापस  में  बातचीत  करके  अपने  ग्राहको  सन्तुष्ट  करने  प्रा  हूँ  या  क्या  हम  यहां

 इसलिये  बोलते  हैं  कि  देश  की  जनता  हमारे  विचारों  को  तत्काल  दूरदर्शन  कौर  समाचारपत्रों

 के  माध्यम  से  सुन  सके  अथवा  जान  सके  ?  दुर्भाग्य  से  रेडियो  तथा  tang  पर  सरकार  का  पूरा

 नियंत्रण  एक  स्वतन्त्र  संसद के  लिए  स्वतंत्र  प्रेस  परमावश्यक है  ।  इसी  तरह  प्रेस  की  स्वतंत्रता

 के  बिना  स्वतंत्र  संसद  भी  स्वतन्त्र  नहीं रह  जाती  ।  यदि  are  चाहते  हैं  कि  स्वतंत्र  संसद्‌  की  स्वतंत्रता

 बनी  रहे  तो  आपको  इस  सिद्धान्त  को  स्वीकार  करना  पड़ेगा  कि  संसद्‌  में  होने  वाली  कार्यवाही  को

 शौर  वहां  पर  कहीं  गई  बातों  को  निसंकोच पूर्वक  प्रकाशित  करने  भ्र ौर  कहने  के  लिए  प्रेस  को  स्वतंत्रता

 छोटी  चाहिए  ।  संसद  सदस्य
 विशेषाधिकारों

 का  उपयोग  उत्तरदायी  ढंग  से  करें  ।  इसी  प्रकार

 गस  के  सदस्य थी  उन्हें  1956 के के  अघिनियम  द्वारा  दिये  गये  अ्रधिकारों  को  स्वतंत्र  रूप  से  तथा

 उत्तरदायी  ढंग  से  करें  ।

 यदि  हमारे  भाषण  केवल  सम्पादक  द्वारा  प्रकाशित  किये  जा  सकते हैं  तो  उन्हें हें  अत्यधिक

 समय  लगेगा  उन्हें  रात  को  बहुत  देर  तक  बैठकर  यह  देखना  होगा  कि  सदस्य  के  मिली  का

 कौन-सा  भाग  सही  है  तथा  कौन-सा  भाग  गलत  है  रार  कौन  सा  शश  छापा  जाये  तथा  कौन  सा  नहीं  ।

 उसे  उनको  पढ़ते  के  लिए  इतना  समय  नहीं  मिल  पायेगा  ।  इसका  परिणाम  यह  होगा कि  प्रेस  को

 छापने  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  जायेगा  ।  भविष्य के  इतिहासकारों  के  लिए  रिका  में  सभी  कुछ  होगा

 परन्तु  वर्तमान  पीड़ी  के  लोगों  को  इस  बात  का  पता  नहीं  होगा  कि  संसद  में  क्या  हो  रहा  है  ।
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 Statutory  Resolution  Re.  Disapproval  of  Parlia-  January  28,  1976
 mentary  Proceedings  (Protection  of  Publica-

 tion)  Ordinance,  1975  and  Parliamentary

 Proceedings  (Protection  of  Publication)  Repeal
 Bill—

 मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हुं  ।

 Shri  M.C.  Daga  (Pali)  :  Certain  restricticns  will  be  imposed  on  Press  by  this  Bill  te
 publish  the  proceedings  in  Parliament.  Acticn  should  be  taken  against  the  newspapers  which
 do  not  play  their  role  responsibly.  It  is  not  possible  to  mislead  the  people.  In  case  the  news-
 Papers  will  not  have  the  right  to  publish  the  proceedings  in  parliament,  the  people  can  know  alF
 these  things  by  going  through  the  proceedings  in  Parliament.

 Today  the  intellectual  does  not  want  to  run  the  risk.  He  wants  to  avoid  this.  He  will
 Not  publish  it.  If  any  newspaper  publishes  anything  without  malice  and  it  is  not  motivated,
 it  should  be  exempted.  This  matter  should  be  looked  into  carefully.

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  कुछ  माननीय

 सदस्यों  ने  कहा  है  कि  वे  यहां  जो  कुछ  भी  कहते  हैं  वह  सेंसर  He  दिया  जाता  परन्तु सभी  जानते

 हैं  कि  यह  सेंसरशिप  थोड़े  समय  के  लिये  है  ate  भ्रान्त  रिक  आपातस्थिति  के  समाप्त  होते  हीਂ  यह

 समाप्त  हो  जायेगी  ्र  तब  संसद्‌  की  कार्यवाही  पहले  की  तरह  प्रकाशित  की  जायेगी  ।  अतः  राज

 सदन  की  कार्यवाही  प्रकाशित  किये  जाने  पर  जो  प्रतिबन्ध  है  उसका  इस  विधेयक  या  अधिनियम

 से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  जिसके  द्वारा  इसका  निरसन  किया  गया  है  ।  यह  विधेयक  हमारे  लोकतं

 तथा  प्रेस  के
 लिए  महत्वपूर्ण  है  ।

 यह  अधिनियम  हम  निरसन  कर  रहे  हैं  राज  से  20  वर्ष  पहले  पास  किया  गया
 तब  से  ग्न  तक  हमारे  पत्रकारिता  के  स्तर  तथा  we  क्षेत्रों  में  बहुत  से  परिवर्तन

 हुए  20  वर्ष ga  जो  बात  ठीक  मानी  जातीਂ  थी  वह  wa  नहीं  मानी  जाती  ।

 बिना  किसी  सार्वजनिक  ध्येय  seat  जनहित  के  दुर्भावना  शर  राजनीतिक  हित  की  दृष्टि

 से  सदस्यों  रोक  गैर-सदस्यों  पर  गैर-जिम्मेदाराना  व्यक्तिगत  are  लगाये  जाते  हैं  ।  जिम्मेदार

 झर  गम्भीर  लोगों  द्वारा  दिये  गये  रचनात्मक  भाषणों  को  छापा  नहीं  तक  जाता  ।  इस  अधिनियम

 का  निरसन  हम  इसी  प्रवृत्ति  को  समाप्त  करने  के  लिये  कर  रहे  हैं  ।  अधिनियम  के  निरसन  से  समाचार

 पन्नों  पर  सदस्य  ने  जो  कहा  उसे  छापने  पर  रोक  नहीं  लगतीਂ  ।  मात्र  इतनी  बात  है  कि  सदस्य  को

 सदन  में  जो  संरक्षण  प्राप्त  है  उसका  समाचार  पत्न  वैसा  दुरुपयोग  न  करें  जैसाकि  गत  20 वर्षों से  होता

 पाया  इस  अधिनियम  के  निरसन  के  बाद  राज  भी  यदि  कोई  arte  लगाया  जाता  है  या  किसी

 प्रकार  के  गोल  माल  का  भंडाफोड़  किया  जाता  है  कौर  तथ्यों  पर  आधारित  है  तो  उसका  प्रकाशन  इस

 निरसित  विधेयक  से  प्रतिशत  नहीं  जाता  ।  इसे  तब  भी  छापा  जा  सकता  इसे  छापने में  कोई

 हानि  नहीं

 यह  संधा  न्यायोचित  है  कि  सदस्यों  को  यहां  कुछ  भी  कहने  कीਂ  पुरीਂ  स्वतंत्रता  है  पर  वहीं
 स्वतंत्रता  भ्रष्ट  पत्रकारिता  को  देना  न्यायोचित  नहीं  ca  निरसन  से  सोद्देश्य  श्र  दुर्भावना  से

 की  जाने  बाली  मानहानि  पर  रोक  लगेंगी  ।  यह  रोक  देश  के  कानून  द्वारा  लगाई  गई  ऐसा  नहीं
 कि  समाचारपत्रों

 के  लिए  अलग  से  कानून  बनाया  गया  है  ॥

 ऐसे  बहुत  से  व्यवित  हैं  जो  पत्न कार  नहीं  हैं  परन्तु  साप्ताहिक  want  या  पत्न  निकालते
 केल  किसी  व्यक्ति  को  बदनाम  करने  के  हमारे  सार्वजनिक  जीवन  का  यह  दुर्भाग्य  रहा



 संसदीय  कार्यवाहियां  1975  के 1897

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  ate  संसदीय  कार्यवाहियां

 संरक्षण  )  निरसन  विधेयक

 इसलिए  हम  इस  स्थिति  को  सुधारना  चाहते  हैं  ।  समझ  में  नहीं  माता  कि  इसका  विरोध  sit

 किया  जाता  है  ।

 इस  विधेयक  से  सरकार  को  कोई  अतिरिक्त  अधिकार  नहीं  मिला  इसमें  केवल  उस

 व्यक्ति  को  अदालत  में  जाने  का
 अवसर  दिया  गया  है  जिसकी  प्रतिष्ठा  को  झूठे  कौर  गैर  जिम्मेदा  राना

 झ्रारोप  लगाकर  तौर  छापकर  ठेस  पहुंचाई  गई  इस  संशोधन  विधेयक  का  यही  सीमित  उद्देश्य  है  ।

 मस्त  में  मैं  माननीय  सदस्यों  को  पुनः  आश्वासन  देता  हूं  कि  इस  भ्र धि नियम  के  निरसन से
 न  तो  इस  सभा  के  विशेषाधिकारों  कौर  न  ही  इस  सभा  के  सदस्यों  के  विशेषाधिकारों  पर  प्रभाव

 पड़ेगा  ।  समाचारपत्रों  के  पत्रकारों  के  विशेषाधिकारों पर  भी  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  इसका

 प्रभाव  केवल  उन  लोगो  पर  पड़ेगा  जो  अफवाहें  फैलाना  च्यहते  झूठे  आरोप  लगाकर  उनका  प्रचार

 चाहते  हैं  ौर  भड़कीले  समाचार  फैलाना  चाहते  हूँ  ।

 इस  निरसन  से  किसी  संसद  सदस्य  पर  कोई  रोक  नहीं  इससे  हमारे  जन-जीवन  को

 कोई  हानि  नहीं  होगी  ।  इसके  विपरीत  इससे  स्वस्थ  पत्रकारिता  का  मार्ग  प्रशस्त  होगा  शर  इससे

 सदन  में  बहस  का  स्तर  भी  सुधरेगा  ।  इसके  अ्रतिरिवत  इससे उन  लोगों  को भी  मदद  मिलेगी

 जो  लोकतंत्र  के  भविष्य  में  विश्वास  रखते  हैं  ।

 श्री  इराम-द-सेहरा  :  सरकार  की  तरह  मेरी  भीਂ  यह  इच्छा  है  कि  सदन

 का  उपयोग  कीचड़  उछालने  के  लिए  न  किया  यदि  सरकार  अपने  उद्देश्य  के  प्रति  गम्भीर

 है  तो  मेरी  उससे  कोई  लड़ाई  नहीं  मेरा  विरोध  केवल  इस  कारण है  कि  सरकार  इस  प्रकार

 समाचारपत्रों  पर  नियंत्रण  लगाकर  अरपना  उद्देश्य  पुरा  करना  चाहती  इस  उद्देश्य  को  सदन  में

 स्वयं  पर  नियंत्रण  द्वारा  पुरा  किया  जा  सकता  है  ।

 जहां  तक  कीचड़  उछालने  का  सम्बन्ध  है  किसी  ऐसे  व्यक्ति  को  जिसने  mest  सार्वजनिक

 जीवन  बिताया  है  ऐसी  किसीਂ  सुरक्षा  की  आवश्यकता  नहीं  क्योंकि  लोग  उस  निन्दा  पर  विश्वास

 ही  नहीं  करेंगे  ।]

 ऐसा  इसलिए  किया  जा  रहा  है  कि  सरकार  जनता  का  सामना  नहीं  करना  चाहती  ।  यदि

 सरकार  चुनावों  का  सामना  करती  है  तो  पुनः  इनकी  सरकार  नहीं  बन  पायेगें  ।

 मंत्री  महोदय  पूछ  रहे  थे  कि  समाचारपत्न ों  को  संसद्‌  की  कार्यवाही  छापने के  सम्बन्ध  में

 ऐसे  विशेषाधिकार  क्यों  दिये  जायें  जो  श्राम  जनता  को  प्राप्त  नहीं  हैं  इस  सदन  का  महत्व  तभी

 है  जब  जो  कुछ  यहां  कहा  जाता  है  वहू  जनता  को  मालूम  हो  ।  इसी  कारण  हमारे से  पुर्व  के  लोगों

 ने  प्रेस  को  यह  सुविधा  प्रदान  की  थी  ।

 समाचारपत्न ों  पर  नियंत्रण  इसलिए  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  सरकार  जनता  का  सामना

 करना  नहीं  चाहती  है  ।  लेनी  एक  कौर  तो  हमें  यह  बताया  गया है
 कि  लोक  सभा  की  कार्यवाही

 के  प्रकाशन  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  किन्तु  मुख्य  सैंसर  ग्र धि कारी  के  एक  ma
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 Statutory  Resolution  Re.Disapproval  of  Parlia-  Magh  8,  1897  (Saka)
 mentary  Proceedings  (Prtotection  of  Publica-

 tion)  Ordinance,  1975  and  Parliamentary

 Proceedings  (Protection  of  Publication)  Repeal
 Bill.—

 A  द्वारा  लोक  सभा  की  कार्यवाही  छापने  से  पहले  उसे  जांच  के  लिए  भेजनी  होगी  ।  इस  श्रादेश

 से  पता  चलता  है  कि  जनता  को  सदन  से  किस  सीमा  तक  sem  किया  जा  रहा  है  ।

 यह  सच  है  कि  कभी-कभी  सनसनीखेज  वक्तव्य  छापे  जाते  थे  wie  रचनात्मक  भाषण  नहीं

 जाते  थे  ।  विपक्षी  दलों के  सदस्यो  द्वारा  दिये  गये  रचनात्मक  भाषणों  को  नद्दी  छापा  जाता  था

 लेकिन  मन्त्रियों  के  छोटे-छोटे  वक्तव्यों  को  छापा  जाता  art

 तिर्माण  कौर  श्रीवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  मेरा  व्यवस्था  का

 wet है  ।  क्या  पीठासीन  श्रधघिकारी से  इस  प्रकार  बाजी  लगाना  उचित

 श्री  इराम-द-सेहरा  :  परब  देश  में  समान  की  संकल्पना  लागू  करने  का  समय

 आ  गया  है  क्योंकि  ara  लोकतांत्रिक  देशों  में  भी  ऐसा  ही  होता  जब  सरकारी  नेता  कोई

 देता  है  तो  विपक्ष  को  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  उतना  ही  समय  दिया  जाता  है  ।,

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  8  1975  को  प्रख्यापित  संसदीय  कार्यवाहियां

 संरक्षण  )  निरसन  1975  (1975  का  अध्यादेश  संख्या

 25)  का  निरनुमोदन  करती  है  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  negatived

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 संसदीय  कार्यवाहियां  1956  का  निरसन  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना
 The  motion  was  adopted

 संभालती  महोदय :  हम  खण्ड-वार  विचार  करेंगे  ।  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  कौर  खण्ड  3  विधेयक  का  ग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  2001  2६1

 खण्ड  2  शर  खण्ड  3  विधेयक  में  जोड़  दिये

 Clauses  2  and  3  were  added  to  the  Bill

 खण्ड  1  विधेयक  में  जोड़ा  गया

 Clause  1  was  added  to  the  Bill.
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 28  1976  संसदीय  कार्यवाहियां  1975  के

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  a  संसदीय  कार्यवाहियां

 संरक्षण
 )

 निरसन
 विधेयक

 प्र धि नियमन  सुत्र

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  1,  पंक्ति  1--

 *26वांਂ  के  स्यान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 सभापति  महोदय  ::  प्रश्न  यह  है  :

 अधिनियमन  पत्न  संशोधित  रूप  विधेयक  का  sit  बने  6.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adpoted

 अधिनियमन  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Enacting  fornmla  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 विधेयक  का  नास  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 The  Title  was  added  to  the  Bill

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल :  में  प्रस्ताव  करता हूं  ।

 कि  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।''

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुम  ee

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।''

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  मेरे  मित्र  श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  ने  सरकार  से

 अपील  की
 है  कि  इस  मामले  पर  पुनर्विचार  किया  जाये  ।  यह  बात

 सही  है  कि  इन  20  वर्षों में  बहुत

 परिवहन  art हैं  ।  लकिन  हमें  यह  विधेयक  राज  पास  नहीं  करना  चाहिये  ।

 मैं  पत्रकारिता  का  पक्षपात  नहीं  कर  रहा  हूं  प्रौढ़  मैं  सदैव  घाटिया  पत्रकारिता  का  विरोधी

 रहा  हुं  ।  मैं  समाचारपत्न ों  को  उद्योगपतियों  से  असम्बद्ध  करने  शौर  उनके  स्वामित्व  के  विस्तार  की

 मांग  करता  |  इस  विधेयक  को  पास  करने  से  हमें  कुछ  नहीं  मिलेगा  बल्कि  दक्षिणपंथी

 प्रतिक्रियावादियों  को  ae  कहने  का  अवसर  मिल  जायेगा  कि  समाचारपत्रों  की  स्वतन्त्रता  छीन

 बली  गई  है  ।  wa  इस  सम्पूर्ण  मामले  पर  पुनर्विचार  किया  जाए  ।

 सभापति  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 ी
 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  |

 सभी  सदस्य  इसके  पक्ष  में  विधेयक  पारित  होता  है  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted

 101



 Statutory  Resolution  Re.Disapproval  of  Parlia-  January  28,  1976

 mentary  Proceedings  (Protection  of  Publica-

 tion)  Ordinance,  1975  -and  Parliamentary

 Proceedings  (Protection  of  Publication)  Repeal
 Bill—

 श्री  पी०  जी०  इसके  विपक्षी  भी  शर  मैं  लगातार  चिल्लाता  रहा हूं

 मैं  इसके  विपक्ष में  हूं  ।  श्राप  कार्यवाही  वृत्तान्त  को  देखें  we  टेप को  सुनें  ।

 सभापति  जहां  तक  मैं  समझता  मैंने  कहा  था  कि  सभी  इसके  पक्ष  में  हैँ  #

 इसका  कोई  विरोध  नहीं  sar  |

 श्री  पी०  जी०  मेरा  व्यवस्था व  प्रश्न  है  ।  जब  आपने यह  कहा  कि  इसके  पक्ष

 में  हैंतो  मैंने  तुरन्त  कहा  कि  मैं  इसके  विपक्ष  में  हूं  ।  लेकिन  wa  बाप  सुनना  ही  नहीं  चाहते  तो  मैं

 क्या  कर  सकता  मत  विभाजन  की  मांग  करना  तो  मेरा  अधिकार  है  ।

 सभापति  महोदय :  कहने  के  किसी  सदस्य  के  अधिकर  कौर  पीठासीन  अधिकारी

 द्वारा की  गई  घोषणा  को  चुनौती देना  तो  निर्विवाद है  ।  जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध मैंने  कहा  far

 इसके  पक्ष  में  wie  मैंने  कहा  कि  पारित  होता  है  ।”  इसी  दौरान  we  आप

 कहत ेहैं
 कि  तपने  कहा है

 ।  मैंने  यह  नहीं  सुना  ।  एक  बार  जब  मैँने  यह  घोषणा  की

 कि  विधेयक  पारित  किया  जाता  तो  मामला  वहीं  समाप्त  हो  जाता  है  ।

 श्री  एच०  एस०  मुखर्जी  :  कया  पीठासीन
 अधिकारी  wr  लोगों  की  इस  तरह

 से  भ्रनसुनी

 कर  सकता है  ?

 क्या  यह  उसकी  उदासीनता  नहीं है  ?  ww.  ६.  ८.

 श्री  पी०  जो०  मावलंकर :  श्राप  कार्यवाही  वृतांत  देख  पकते  मैंने  यही  कहा  है
 कि

 इसके  विपक्ष  में  भी  हैं  ।

 सभापति  महोदय :  यह  स्वीकृत  सिद्धांत  कि  सभा  की  कार्यवाही  का  श्रुति  निर्णायक

 पीठासीन  अधिकारी  होता  है  ।  मैंने  कहा  कि  समर्थक  इसके  पक्ष  में  हैं  ae  मैंने  कुछ  क्षण  तकਂ  प्रतीक्षा

 की  ।
 फिर  मैंने  कहा  कि  विधेयक  पारित  किया  जाता  है  ।  दूसरे  मद  के  बाद  ऐसा  नहीं  हो

 सकता  |

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  जब  श्री  मावलंकर  द्वारा  यह  मामला

 उठाया  गया  मैं  समझता
 हूं  कि  हमने भी  कहा  था  कि  इसके  विपक्ष में  भी  जब  प्रश्न

 यह  है  कि  जब  उन्होंने  यह  कहा  है  तो  उन्हें  सन्देह  लाभ  दिया  जाना  ,  )

 हमें  टेप  सुननी  चाहिये  ।

 समिति  सहो द्य  प्रश्न  प्रक्रिया  का  है  ।  aa  जब  प्रस्ताव  सभा  में  पेश  हो
 गया  है  तो  पर्सनल  shat  te  निर्णय  करता  है  कि  ब्या  सभा  ने  प्रस्ताव
 रवीत  feat  है  या  च्यिमों  के  धाए  उ

 matt  ्  प्यारा  रो  को  प्रभाव  के  पक्ष
 में  कौर  fever  में  भत  ले  a t

 mae
 ते  हैं  बाजार  फिर  वह  घोषणा  करता  है  ।  जब  मैंने

 यह  वहा  ल्
 प्रताव  का  रामधन  विया  गया  है  अरर  मैं  कुछ  समय  तक  रूका  फिर  मैंने  कहा
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 1897  अ्राक्षेपगीय  wad  प्रकाशन  निव/रण  अ्रव्य।देिश  1975  के

 निरनुमोदन  के  बारे  में  संविधान  संकल्प  श्र  श्राक्षेपणीय

 सामग्री  प्रकाशन  निवारण  विधेयक

 कि  विधेयक  पास  किया  गया  है  ।  मैंने  किसी  सदस्य  को  इसका  विरोध  करते  नहीं  सुना  ।  विधेयक

 पास  हो  गया  है  श्र  मैंने  दूसरा  प्रस्ताव  ले  लिया  है  ।  प्रक्रिया  सम्बधी  कोई  नियम  मुझे  मामले  को

 उठाने  का  अ्रधिकार  नहीं  देता है  ।  wa  श्री  सेकैरा  अपना  संकल्प  पेश  करेंगे  |

 सामग्री  प्रदान  निवारण  1975  के  निरनुमोदन  के

 बारे  में  सांविधिक  सं  कल्प  कौर  आ्राक्षपणीय  सामग्री  प्रह्ञादान  निवारण

 विधेयक

 Statutory  Resolution  Re.  Prevention  of  Publication  of  Objectionable  Matter  Ordi-
 mance  1975  and  Prevention  of  publication  of  Objectionable  Matter  Bill

 श्री  इराम-द-सैलेरी  मैं  प्रस्ताव  करता हुं  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  8  1975  को  प्रख्यापित  आ्राक्षेपणीय  सामग्री

 प्रकाशन  निवारण  1975  (1975  का  अध्यादेश  संख्या  28)  का

 निरनुमोदन  करती  है  ।”

 अपेक्षणीय  समग्री  प्रकाशन  निवारण  झ्रध्य।देश  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विधान है  ।  मैं  इसका

 इसलिये  विरोध  करता  हुं  कि  क्योंकि  इसे  म्रध्य।देश  के  रूप  में  लाया  गाया  है  ।  लेकिन  जब  सरकार

 को  पहले ही  सेंसर  का  अधिकार  मिल  गयां  है  ate  सरकार  की  भ्रतुर्मात  के  बिना  कोई  समग्री

 समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  नहीं  हो  सकती  तो  इस  अध्यादेश  को  लाने  की  क्या  झ्रावश्यकता  है  ?

 झाक्षेपणीय  समग्री  की  परिभाषा  इतनी  अधिक  विस्तृत  कर  दी  गई  है  जिसका  कोई  wet  नहीं  है  ।

 किसी  सामग्री  को  भ्राक्षेपणीय  बताने  का  कौन  निश्चय  करेगा  ।  केन्द्रीय  सरका र  का  केवल  एक  अ्रधिकारी

 स्वतन्त्र  प्रेस  पर  पना  निर्णय  देगा  ।  यह  अत्यधिक  निकृष्ट है  ।  इस  प्रकार  प्रशासनिक

 करी  alae  प्रणाली  का  संचालन  कर  रहे  हैं  ।  इसीਂ  प्रशासनिक  अधिकारी  को  यह  निथर

 देने  का  अधिकार  दिया  है  कि  क्या  समग्री  प्रकाशित  की  जाये  कौर  क्या  नहीं  ।  इस  तरह  से

 कारों  का  दुरुपयोग  किया  जाएगा  |

 यदि  सरकार  इस  सदन  में  ऐसा  विधेयक  लाती  ak  यह  कहती  कि  हम  प्रेस  परिषद  में

 इसकी  शिकायत  करेंगे  शौर  फिर  इस  पर  निर्णय  करेंगे  तो  मूझे  कोई  आपत्ति  नहीं  थी  ।  सभी

 राज्यों  में  प्रेस  परिचित  बनती  she  वे  स्वायत्तशासी  होंती  तो  मुझे  कोई  शभ्रापत्ति  नहीं  थी  ।  लेकिन

 सरकार  जो  भी  कानून  लाई  है  उसमें  वहू  न्यायाधीश  we  अधिनिर्णायक  बनाना  चाहती

 है  श्र  ये  सभी  गुण एक  से  ही  केन्द्रित  करना  चाहती  है  ।

 समाचार  पत्रों  में  सरकार  सम्मत  समाचार  ही  प्रकाशित  होते  हैं  ।  विपक्षी  दलों  का  कोई

 भी  वक्तव्य  प्रकाशित  नहीं  होता  है  यहीं  हमारी  लड़ई  है  ?  सभी  प्रकार  के  प्रतिबन्धित  विपक्षी

 दलों  पर  ही  लगाये  गये  हैं  ।
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 Statutory  Resolution  Re.  Disapproval  of  Preven-  Magh  8,  1897  (Saka)
 tion  of  Publication  of  objectionable  Matter

 Ordinance,
 1975  and  Prevention  of  Publica-

 tion  of  Objectionable  Matter  Bill—

 यदि  सरकार  देश  में  भ्रनृशासन  लाना  चाहती  है  कौर  लोकतांत्रिक  समाज  से  हिसा  का

 निवारण  करना  चाहती  है  तो  विपक्ष का  सम्मान  करना  होगा  ।  अन्यथा  लोकतंत्र  निर्थक
 बन

 जाएगा ॥

 सभापति  महोदय  :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत

 कि  यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  8  दिसम्बर  1975  को  प्रख्यापित  श्राक्षेपणीय  सामग्री

 प्रकाशन  निवारण  अध CEG ्य  1975  (1975  का  अध्यादेश  संख्या  28)  का

 निरतमोदन  करती  है  ।”

 सुचना  प्रसारण  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  शुक्ल  मैं  प्रस्ताव  करता

 हु

 अपराध  उद्दीपन  करने  वाली  तथा  अन्य  श्राक्षेपणीय  सामग्री  के
 मुद्रण  कौर

 प्रकाशन के  निवारण  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  क्या

 जाए |

 इस  कानून की  आवश्यकता  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  कुछ  समय बाद  ही  हो  गई थी
 |  1951

 में  भी  इस  सदन  ने
 ऐ
 ऐसा  कानून  बनाने  पर  विचार  किया  था  ।  तत्कालीन  गृह मंत्री  श्रीਂ

 चाय  ने  इस  कानून की  आवश्यकता  के  कारण  बताते हुये  कहां  कि  यदि  ऐसी

 झाक्षेपणीय  सामग्री के  प्रकाशन  पर  प्रतिबन्ध
 नहीं

 लगाया  गया  तो  सरकार  को  शीध्र ही  देश  केਂ

 प्रत्येक  जिले  में  सेना  भेजनी  पड़ेगी  ।

 यह  विधेयक  एक  ऐसे  श्री  द्वारा  रखा  गया  जोकि  प्रेस  के  ल्

 अत्यधिक  स्वतन्त्रता  के  पक्षपाती  थे  ।  वह  उस  समय  के  हमारे  देश  के  गह  मंत्री  थे  ।  प्रेसਂ  आयोग  ने
 जब  समाचारपत्रों  की  स्थिति  का  अध्ययन  किया  तब  उन्होंने  सुझाव  दिया था  कि  समाकार  पत्तों  के

 संचलन  को  प्रेस  परिषद  की  स्थापना  करके  विनियमित  किया  जाये  ।  हमें  आशा  थी  कि  देश  में

 गड़बड़ी  करने  वले  लोग  इससे  देंगे  परन्तु  बाद  में  हमरी  अ्र।श.एं  पूरी  नही  हुई  ।  प्रेस  परिषद  से

 कोई  लाभ  नहीं  हम्ना  ।

 जब  1957  में  उस  अधिनियम  का  निरसन  किया  गया  तो  प्रेस  परिषद से  बड़ी

 गई  at  q  ग्रीश ोय  ग्रेन  विफल  हो  गई  हैं  ।  भ्र ौर ऐसा  लगता  है  कि  जब  तक  विधेयक  में

 झाक्षेपणीय  लेखों  को  रोकने
 के

 लिये  समुचित  उपबन्ध  नहीं  किया  जाता  तब  तक  हुम  अपन ेदेश  में

 शासन  समुचित  से  नहीं  चला  पायेंगे  wie  लोकतंत्र  की  रक्षा  नहीं  कर  पायेंगे  ।  इसलिये  सभा

 के  समक्ष यह  विधेयक  पेश  किया गया  है  ।

 मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  इस  समय  लागू  आपात  स्थिति  से  इसका  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  है  ।  इसका  सेंसरशिप  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  3  समाचार-पत्तों  के  सम्पादकों
 ने  से  लाचार  संहिता  का  नाम  दिया  था  अचार  संहिता  मलवा  आचरण  संहिता
 की  पालन  करने  वाले  समाचार  पत्रों  अथवा  पत्रकारों  को  इससे  कोई  भय  नहीं  है
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 28  1976  भ्राक्षेपणीय  सामग्री  प्रकाशनਂ  निवारण  1975  के

 निरनुमोदन  के  बारे  में  साविधिक  संकल्प  ate  भ्राक्षेपणीय
 सामग्री  प्रकाशन  निवारण  अध्यादेश

 oo

 श्रेष्ठ  प  पत्रकारिता  एवं  रचनात्मक  पत्रकारिता  में  विश्वास  रखने  वाले  भ्रमणा  प्रेस  को  लोकतन्त्र

 का  अंग  मानने  वाले  व्यतीत इस  विधेयक का  समर्थन  करेंगे  ।

 पत्रकारिता के  लिये  तथा  देश  के  लिये  काय  करने  वाले  पत्रकार  इस  विधेयक  का  समान  करेंगे  +

 इस  विधेयक  का  समग्र  रूप  से  भ्रध्ययन  करने  वाले  अनुभव  करेंगे  कि  उसमें  देश  के  कानूनों  का  उल्लंघन

 करने  वालों  को  ही  दण्ड  योग्य  ठहराया  गया  |  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  केवल  यही  है  कि  इसे  भ्रपराधों

 से  मुक्त  प्रकाशित  सामग्री  पर  लागू किये  जायें  ।  हमारे  पहले  से  बने  हुए  कानूनों  में  भी  इस  प्रकार  के

 उपबन्ध  हैं  ।  इसका  उद्देश्य  यह  है  कि  श्राक्षेपणीय  सामग्री  को  छापने  से  रोका  जा  सके  ।

 इस  विधेयक  के  उपबन्धों  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिये  काफी  व्यवस्था की  गई  है  ।  पहली

 व्यवस्था  यह  है  कि  सक्षम  प्राधिकारी  निम्न स्तर  का  नहीं  होगा  ।  यह  उप-सचिव या  उससे  ऊंचे  या

 जिला  मजिस्ट्रेट भ्रमणा  उससे  ऊंचे  स्तर  का  होगा  ।  उसके  समकक्ष  प्राधिकारी  नियुक्त  करने  के  लिये

 इस  विधेयक  के  उपबन्धों  के  भ्रन्तगंत  मनोनीत  किया  जायेगा  ate  वह  तब  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं

 कर  सकेगा  जब  तक  कि  रिपोर्टिंग  अ्रधिकारी  उसके  पास  रिपोर्टे  न  भेजे  ।  यह  संरक्षण  प्रदान  किया  गया

 है  ताकि  हर  कोई  वहां  जाकर  रिपोर्ट  न  करे  ate  सक्षम  प्राधिकारी  ही  उस  पर  कार्यवाही  कर  सकें  ।'

 विधेयक  में  यह  भी  उपबन्ध  है  कि  यदि  कार्यवाही  की  सुचना  जारी  कर  दी  गई  है  तो  केन्द्रीय
 सरकार  जो  कि  अपीलीय  प्राधिकारी  बिना  किसी  अ्रपील के के  उस  सुचना को  रह  कर  सकती

 कौर  सरकार को  कोई  कपिल की  जाती  है  तो  उपबन्ध है  कि  दो  सप्ताह के  भीतर  केन्द्रीय  सरकार

 को  वह  ५  निपटाना  झ्रावश्यक  है  ।  यदि  केन्द्रीय  सरकार  otter  पर  ध्यान  नहीं  देतीं  कौर  कानून

 के  अनुसार  निर्धारित  समय  सीमा  के  भीतर  निर्णय  ले  लेती  है  तो  श्रपीलकर्त्ता  की  otter  पर  विचार

 कर  लिया  गया  समझा  जायेगा  कौर  ही  रद्द  हो  जायेगा  ।  यह  सुनिश्चित करने  के  लिये  भ्रमित
 को  लम्बे  समय  के  लिये  निलम्बित  रख  कर  अपीलकर्ता  को  तंग  नहीं  किया  जा  रहा  यह  उपबन्ध

 यदि  इस  उपबन्ध  के  बावजूद  झ्र सन्तुष्ट  पक्ष  सन्तुष्ट  नहीं  होता  है  तो  वह  उच्च  न्यायालय  तथा
 उच्चतम  न्यायालय

 में  जा  सकता  है  प्रौर  यह  प्रमाणित  कर  सकता  है  कि  की  गई  कार्यवाही  wafers

 और  इस  लिये  इसे  te  किया  जाना  हमने  इस  विधेयक  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिये

 सावधानी बरती

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  लोक  जीवन  तथा  पत्रकारिता  में  स्वच्छ  जीवन  का  संचार  करना  है  +

 इसका  तात्पर्य यह  नहीं कि  हम  उनको  किसी  प्रकार का  भय  उत्पन्न  कर रहे हैं  ।  ग्रस्त  इस  बारे  में  जो

 भी  चिन्ता  व्यक्त  की  गई  है  वह  व्यर्थ  है  ।

 जहां  तक  निर्णय  लेने  वालें  प्राधिकारी  का  सम्बन्ध  है  अर्थात  कार्यवाही  की  जाये  कि

 गत्वा  इसके  लिये  मन्त्रीਂ  को  पूरी  जिम्मेवारी  स्वीकार  करनी  होगी  ।

 इस  विधेयक  में  किये  गये  उपबन्ध  से  यह  सुनिश्चित  किया  गयां  है  कि  विधेयक  के  अन्तर्गत

 शक्तियां  तहसीलदार  या  नायब  तहसीलदार  को  नहीं दी  जा  सकती  ।  यह  तो  एक  प्रकार  का  संरक्षण
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 ‘Statutory  Resolution  Re,  Disapproval  of  Preven-  January  28,  1976
 tion  of  Publication  of  objectionable  Matter

 Ordinance,  1975  and  Prevention  of  Publica-
 tion  of  Objectionable  Matter  Bill—

 है ताकि  इस  स्तर  के  भ्र धि कारियों  से  नीचे  के  स्तर  पर  कार्यवाही  न  की  जा  सके  ।  जो  भीਂ  कार्यवाही की

 जाती  है  वह  इस  सभा  के  प्रति  सरकार  के  उत्तरदायित्व  को  ध्यान  में  रख  कर  की  जाती है  ।  विपक्ष  पर

 शी  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  क्योंकि  यह  कानून  सभी  पर  लागू  कानून  कौर  व्यवस्था  कायम

 दत्त  वाली  सशस्त्र  सेना  या  बल  के  किसी  कर्मचारी  को  अपने  कत्तव्य  या  अपनी  निष्ठा  से  पथ  भ्रष्ट  करना

 या  ऐसे  बल  में  लोगों  की  भर्ती  करने  में  बाधा  डालना  आपत्तिजनक  माना  जायेगा  ।  यहीं  वास्तव  में

 आपत्तिजनक  सामग्री  है  भ्रौर  ऐसा  कार्य  करने  वालें  व्यक्ति  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  हीਂ  चाहिये  ।  मैं  यहां  पर

 यह  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  कार्मिक  संघों  के  उचित  काय  में  रत  व्यक्तियों  को  इस  कानून  से  कोई

 कठिनाई  नहीं  होगी  ।  समाज  के  सामान्य  जीवन  के  मार्ग  में  बाधा  उत्पन्न  करने  वालों  के  विरुद्ध  ag  लागू

 होगा  ।  जिस  दूसरी  आपत्तिजनक  बात  की  हमने  परिभाषा  दी  है  वह॒  है  विभिन्न

 क्षेत्रों
 या  समुदायों  के  लोगों  के  बीच  शत्रुता  व  नफरत  की  भावना  बढ़ाना  |  यदि  यह  कार्यवाही  विपक्ष

 के
 विरुद्ध

 मानी  गई  है  तो  विपक्ष  में  प्रवीण  कुछ कमी  है  |

 इसी  तरह  एक  अन्य  उपबन्ध  में  भारत  के  राष्ट्रपति  या  मन्त्रिमण्डल  के  किसी  लोक  सभा

 के  अध्यक्ष  या  राज्य  के  राज्यपाल  की  मानहानि  का  उल्लेख  है  ।  उच्च  न्यायालय मौर  उच्चतम  न्यायालय

 के  न्यायाधीशों  के  भ्र पने  विनियमन  हैं  जिनकी  उच्च  न्यायालय  श्रीमान  अधिनियम  में  व्यवस्था  है  ।

 शर्त  हमने  इस  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  या  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को  नहीं  रखा  है  ।  अपने

 गतंव्य  के  कारण  ही  भ्र ौर  अधिकारी  ऐसे  गणित  आक्षेपों  के  शिकार  बनते  उन्हें  भी  संरक्षण  देना

 है  ।  मत  ऐसे  लोगों  की  मानहानि  की  रक्षा  करना  श्रत्यावश्यक  हो  गया  है  |

 यह  व्यवस्था  भी  की  गयी  है  कि  उचित  ate  अपेक्षित  समालोचना  को  दबाया  नहीं  जायेगा  ।

 परन्तु  यह  समालोचना  आपत्तिजनक  नहीं  होनी  चाहिये  ।  यदि  नीति  के  बदलने  का  मामला  होगा  तो

 किसीਂ  सरकारी  अ्रधिकारीਂ  के  विरुद्ध  अथवा  किसी  weal  शर  ara  व्यक्ति  के  विरुद्ध  शिकायत  को  इस

 व्यवस्था  के  माध्यम  से  दूर  कराया  जा  सकता  है

 इस  विधेयक  के  साथ  दूसरा  स्पष्टीकरण  भी  दिया  गया  है  ।  मामलें  को  अनिश्चित  काल  तक  नहीं
 लटकाया  जाना  चाहिए  था  झ्र ौर  इसे  कानूनी  उलझनों  में  नहीं  उलझाना  चाहिये  |  तत्सम्बन्धी  मामलों  पर

 बड़े  स्पष्ट  निर्णय  होने  इससे  न  तो  विरोधी  पक्ष  को  ही  रोका  जा  सकता  है  ौर  न  ही  इससे
 सामान्य  जनजीवन  में  किसी  भी  प्रकार  की  कठिनाईयां  ही  पैदा  होंगी  ।  यह  तो  असामान्य  परिस्थितियों
 के  लिये  है  होकर  उसके  उपचार  के  लिये  ही  इसकी  आवश्यकता  होगी  |  यदि  कोई  साम्प्रदायिक  भावनाओं
 को  भड़काता  है  अथवा  भाषा  तथा  किसी  अन्य  समस्या  को  लेकर  लोगों  की  भावनाओें  से  खे  लने  का  प्रयास
 करता  है  तो  इस  अधिनियम  का  निश्चित  रूप  से  प्रयोग  होगा  |  इसे  बड़े  उचित  ढंग  से  कौर  ध्या  नपुंसक
 प्रयोग  में  लाया  जायेगा  |  स्थिति  ऐसी  बन  गई  है  कि  इस  तरह  का  कानून  ग्राह्य  बन  जाना  चाहिये  ।

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  लोकतन्त्र  ate  लोकतन्त्रीय  शक्तियों  को  मजबूत  बनाना  है  ।  यह  उनके
 विरुद्ध है  जो  राष्ट्रीय  जीवन  के  विरुद्ध  जो  राष्ट्रीय  एकता  को  समाप्त  करने  की  दुर्भावना  से  प्रेरित
 हैं  कौर

 वे
 इस

 देश  में  सभी  प्रकार
 की

 स्वस्थ  प्रवृत्तियों  को  प्रोत्साहन हन  देना  चाहते  हैं
 ।

 '
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 8  1897  झ्ाक्षेपणीय  सामग्री  प्रकाशन  निवारण  1975  मे

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  ate  भाक्षेपणीय

 सामग्री  प्रकाशन  निवारण  विधेयक

 सभापति  सहोदर  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  शुभ्रा

 अपराध  का  उद्दीपन  करने  वाली  तथा  ea  श्राक्षेपणीय  सामग्री  के  मुद्रण  कौर
 ह

 प्रकाशन  के  निवारण  का  उपबन्ध  करने  वालें  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  मैं  श्रपना  संशोधन  संख्या  1  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन
 )

 :  मं  अपना  संशोधन  संख्या  12  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 Shri  S.M.  Banerjee  :  I  have  moved  an  amendment  for  eliciting  opinion  on  the  Bill  by
 4th  March,  1976.  This  Bill  is  a  legacy  of  the  British  period,  The  British  rulers  were  afriad
 of  Indian  people  anit  safeguard  their  own  interest  they  had  enacted  a  legislation  which  Serve
 their  purpoSe.

 have  seen  thatthe  anti-  national  elements  which  are  preaching  Sedition  and  chaos  have  teen  sub-
 It  is  not  known  as  to  what  is  the  necesssity  of  bringing  this  sort  of  legislation  now.  We

 pressed  and  are  lying  low  at  present.  All  the  progressive  elements,  the  workers  and  the  peasants
 are  Supporting  the  Government.  Therefore,  there  is  absolutely  no  necessity  of  bringing  this
 measure.  Jt  is  for  these  reasons  that  I  have  suggested  that  this  Bill  be  circulated  for  eliciting.
 public  opinion  thereon.

 श्री  ato  के ०  चन्द्रप्पन  :  मैंने  प्रस्ताव  किया  है  कि  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये  ।

 यदि  यह  विधेयक  पास  हो  जाता  है  तो  यह  देश  की  प्रजातन्त्रीय  प्रणालियों  के  विरुद्ध  होगा  |  इसके  पास

 होने  पर  कोई  चुनाव  नोटिस  या  पोस्टर  भी  प्रकाशित  नहीं  कर  सकेगा  ।  यह  लोकगीत

 के  विरुद्ध होगा

 श्रमिक  at  को  हड़ताल  करने  का  अधिकार  किन्तु  इस  विधेयक  के  अनुसार  कोई  भी

 मजदूर  संघ  मज़दूरों  से  बोनस  के  लिये  लड़ने  की  श्रील  नहीं  कर  सकता  भ्र ौर  न  ही  उन्हें  हड़ताल  करने

 के  लिये  सकता  है  क्योंकि  इसका  श्री  यह  समझा  जा  सकता  है  कि  किसी  व्यक्ति  को

 पूति  खाद्य  के  वितरण  कार्य  में  हस्तक्षेप  करने  के  लिये  उकसाया  जा  रहा  है  गर्त  उसके  विरुद्ध

 कार्यवाही की  जा  सकती  है  ।

 इस  प्रकार  यह  विधान  अनुचित  तथा  अवांछनीय  विधानों  में  से  एक  है  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि

 इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंप  दिया  जाये  ताकि  प्रत्येक  व्यवित  को  अपने  मामले  का  प्रतिनिधित्व

 करने  का  ग्र वसर  मिल  सके  इससे  विधेयक  अधिक  सार्थक  होगा  ।

 Shri  R.S.  Pande  (Rajnandgaon)  :  Every  peace  loving  Memter  well  support  this
 Bill  wich  has  been  brou  ght  fowarrd  with  a  purpoSe  of  putting  a  curb  on  the  publicaticn  of  ob-=
 jectionable  matters.

 All  of  us  knows  about  the  situation  during  the  last  two  or  three  years.  Some  people  were:
 openly  preaching  sedition  and  Gheraos.  Demonstrations  and  agitaticns  had  made  the  lives  of
 peace-loving  citizens  miserable.  These  things  were  propagated  through  the  medium  of  news-
 yapers  and  other  publications,  These  publications  were  inciting  the  people  against  their  leaders..
 [hey  were  turtlishing  the  image  of  this  House  and  its  Members.

 Everyday  there  was  character  asSasSination  and  the  image  of  our  leaders  and  even  that  of
 our  Prime  Minister  was  being  for’  turnished  by  publications  brought  cut  by  some  mischievcus.
 elements.  It  had  become  necessary  to  put  a  Stop  to  all  this.
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 tion  of  Publication  of  Objectionable  Matter

 Ordinance,  1975  and  Prevention  of  Publica-

 tion
 of  Objectionable  Matter  Bill—

 विधित  ह ि

 In  yew  of  this  I  welcom:  this  Bill  and  hope  that  this  Bill  will  serve  its  purpose  and  will

 help  to  maintain  Jaw  and  order  in  the  country.

 श्री  सरोज  wast  :  फ़िरोज़  गांधी  अधिनियम  को  समाप्त  करके  प्रेस  आयोग

 की  सिफारिशों  को  रही  की  टोकरी  में  फेंककर  तथा  संसद  wie  सरकार  को  राजाजी  शभ्रधिनियम  का

 निरसन  करने  की  सलाह  देकर  मन्त्री  जी  ने  पुराने  भ्र घि नियम  को  अधिक  खतरनाक  रूप  में  पेश  किया  है  |

 यहाँ  कारण  है  कि  इस  विधेयक  को  पुरी  तरह  प्रस्वीकृत  किया  जाना  चाहिये  ।  झापत्तिजनक  सामग्री

 प्रकाशन  निवारण  अध्यादेश  को  प्रस्थापित  करने  के  पश्चात्‌  श्रमजीवी  पत् नर गारो  तथा  बुद्धिजीवियों

 में  यह  बात  चर्चा  का  विषय  बनी  हुई  कोई  भी  इस  अध्यादेश  का  समर्थन  नहीं  करता  ।  यहां  तक  कि

 जो  लोग  रात  स्थिति  के  समर्थक  उन्होंने  भी  इस  श्रथ्यादेश  का  विरोध  किया  है  कौर  श्री  इस  विधेयक

 का  भी  विरोध  कर  रहे  हैं  ।

 विधेयक  में  जिन  बातों  का  उल्लेख  उन्हें  निपटाने  के  लिये  भारतीय  दण्ड  संहिता  तथा  श्रीराधा

 ang  संहिता  में  काफी  व्यवस्था  है  ait  इसलिए  राजाजी  के  पूराने  भ्र घि नियम  को  नया  रूप  देने  की  कोई

 आवश्यकता  नहीं  है  ।  यह  विधान  ब्रिटिश  शासकों  go  seater  1930  के  प्रैस  अधिनियम  से

 अ्रधिक  कठोर है  ।

 यदि  यह  विधेयक  पास  किया  गया  तो  इसका  किसानों  तथा  जनता  पर  क्या  प्रभाव

 पड़ेगा  ?  यदि  मज़दूर  अपनी  मांगों  को  मनवाने  के  लिए  हड़ताल  करते  हैं  ae  यदि  अपनी  मांगों

 की  कौर  ध्यान  आकर्षित  करने  के  लिये  पर्चे  हैं  तो  प्रैस  उनके  परचे  नहीं  छापेंगे

 इस  अधिनियम  के  कारण  कोई  भी  मज़दूर  संघों  के  मज़दूरों  या  किसानों  द्वारा  तैयार  किए  गए  पर्चे  को

 छापने  के  लिए  तैयार  नहीं  होगा  कौर  पत्रकार  उसे  समाचारपत्रों  में  नहीं  छापेंगे
 ।

 यह  सरकार  तानाशाही की  प्रो  भ्रग्रसर  हो  रही  प्रैस  कीਂ  स्वतन्त्रता हमारे
 लोकतन्त्र

 का  आधार  है  शौर  इसे  मज़बूत  किया  जाना  चाहिए  किन्तु  श्रापात  स्थिति  की  घोषणा  के  पश्चात  इसे

 समाप्त  करने  की  कोशिश  की  जा  रही

 कहा  गया  है  कि  स्वयं  सेंसरशिप  लागू कीं  गई  यह  एकाधिकार  वाले  समाचारपत्रों के

 लिए  है
 न  कि  छोटे  कौर  मध्यम  श्रेणीਂ  के  समाचा  रत्नों  के  लिए  जिन्हें  श्रपनी  सारी  सामग्री  ga

 सेंसरशिप

 के  लिए  पेश  करनी  होती  i  यहीं  कारण  है  कि  समूचा  प्रेस  उद्योग  wa  भयभीत  सरकार

 प्रिटिंग  प्रेस  तथा  पत्रकारिता  का  दमन  चक्र  चला  रही  है  ।  इससे  रोका  जाना  चाहिये  मैं  मांग  करता

 कूँ  कि  इस  विधेयक  को  वापस  लिया  जाए  |

 Shri  BR.  Shukla/  Bahraich)  :  There  is  no  doubt  that  freedom  of  the  press  is  of  great
 importancein  a  democracy  but  is  the  fr

 avest  d
 eedom  of  the  press  is  abused  and  misused.  [t  will  pose  the

 angerto  democracy.  Therefore,  certain  reStrictions  have  to  be  imposed  on  the  Press

 and  security  of  the  state  has  to  be  curbe
 lication  of  any  matter  prejudicial  to  t  he  interests  of  sovereignty  and  integrity  of  the  couttry

 ह

 The  Bill  has
 made  by  the  cam  Petent  authority.  Again  there  are  provisions  for  a

 Provided  for  filing  an  appeal  to  the  Central  Government  against  the  order
 lications  to

 High  Court.  Therefore,  it  is  not  as  if  things  have  to  be  decided  arbitrarily.
 ppeals  and

 Ade  quate  Safe-
 guards  have  been  provide  d  in  this  matter,
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 कहा  सभा  के  कार्यों  के  बारे  में  _

 Tne  Bll  has  also  provided  that  any  matter  defamatory  of  the  President,  the  Vice-President.

 the  Prime  Minister  and  any  other  member  of  the  council  of  Minister  of  the  Union,  the  Speaker
 of  the  House  of  the  People  or  the  Governor  of  a  State,  would  be  treated  as  matterਂ

 §for  the  purpose  of  this  legislation,  Ministers  should  be  taken  out  of  the  purview  of  this  protec
 tion,  If  they  are  given  protection  it  might  the  construed  as  discriminatory  and  the  matter
 raised  in  a  High  Court  or  the  Supreme  Court.

 It  is  said  that  any  criticism  of  Government  will  be  treated  as  ‘objectionable  matter”’  .  It  15  710
 so.  Explanation  in  clause  3  makes  it  clear  that  criticism  of  the  Government  policies  will  not  be
 treated  as  ‘‘objectionable

 सभा  का

 Business  of  the  House

 निर्माण  शर  श्रीवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  Fo  :  कुछ  माननीय  सदस्यों

 ते  कहा  है  कि  नियम  193  के  ग्रन्तगंत  are  के  लिये  निश्चित  चर्चा  को  किसी  कौर  दिन  किया  जाये  ।

 विपक्ष  के  नेताओं  से  परायों  करने  के  बाद  यह  निर्णय  sar  है  कि इस  पर  5  फरवरी  को  चर्चा की  जाये  ।

 ae  उस  दिन  सम्भव  नमूना  तो  यह  चर्चा  6  फरवरी  को  की  जाये  |

 Shri  Narsingh  Narain  Pande  (Gorakhpur)  I  agree  with  the  announcement  made
 by  the  minister.  I  would  also  like  to  mention  here  that  farmers  in  U.P.  are  not  getting  prices

 of  Sugarcane.  Entire  sugarcane  policy  is  involved  with  the  sugarcane  prices.

 श्री  के०  में  कह  चूका  हुं  कि  wea  मंत्रणा  समिति  इस  पर  विचार  करेगी

 संप्रदाय  का  वालियाँ  1975  के  निरनुमोदन

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  शर  संसदीय  कार्यवाहियाँ

 निरसन  विधेयक--जारी

 Statutory  Resolution  Re.  Disapprovalof  Parliamentary  Proceedings  (Protection  of
 Publication)  Ordinanc  1975  and  Parliamentary  Proceedings  (Protection  of  Publication

 Repeal

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  उत्तर  प्रेस  परिषद  तथा  आपत्तिजनक  at

 प्रकाशन  सम्बन्धी  विधेयकों  को  लाकर  प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  ने  तीन  प्रकार  की  दुखद  घटनाओं  को

 पैदा  किया

 Mr,  Chairman  |  The  hon.  member  may  continue  his  speech  tomorrow.

 तत्पश्चात्  लोक-सभा  29  1976/9  1897  (a)  के  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 Tite  Lok  Sabha  thea  adjousaed  till  Eleven  of  the  clock  on  Thursday,  January  29,  1976
 a. Magha  9  a  1397  १  भली  aka)

 re  कयों  बाय  बों  कय  बा
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